 
खून से लिखी आज़ादी
1757 से 1770 भारत में ब्रिटिश शक्ति का गहरा उत्थान और पतन
​यह काल भारतीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ है जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC को एक साधारण व्यापारिक इकाई से उपमहाद्वीप की प्रमुख राजनीतिक और क्षेत्रीय शक्ति में बदलते हुए देखता है 1757 में प्लासी के निर्णायक युद्ध से शुरू होकर और 1770 के विनाशकारी महान बंगाल अकाल पर समाप्त होने वाले इन तेरह वर्षों ने लगभग दो सदियों के औपनिवेशिक शासन की नींव रखी यह दौर आर्थिक शोषण राजनीतिक अधीनता और अपार मानवीय पीड़ा का प्रतीक बना
[bookmark: _heading=h.zi65leyzzuhf]​भाग एक राजनीतिक सर्वोच्चता का सुदृढ़ीकरण 1757–1765

[bookmark: _heading=h.m1oohhycfeqk]1 प्लासी का युद्ध 1757 और बंगाल का तख्तापलट
​क्या हुआ 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईआईसी EIC की सेना ने प्लासी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया
​महत्व और गहराई यह सैन्य विजय से कहीं अधिक एक राजनीतिक साजिश थी ईआईसी ने नवाब के दरबार में मौजूद फूट और लालच का भरपूर फायदा उठाया
​मुख्य सहायक नवाब के सेनापति मीर जाफर और जगत सेठ जैसे धनी बंगाली बैंकरों का विश्वासघात जिन्हें अंग्रेजों ने आकर्षक पदों और वित्तीय प्रलोभनों का वादा किया था
​तत्काल परिणाम और प्रभाव
​सिराजुद्दौला की हार हुई और उसकी हत्या कर दी गई
​मीर जाफर को एक कठपुतली नवाब के रूप में गद्दी पर बैठाया गया जिसे भारी हर्जाना लगभग 175 करोड़ पाउंड या 25 करोड़ रुपये देने और ईआईसी को निर्बाध व्यापार अधिकार दस्तक और 24 परगना जिले को सौंपने के लिए मजबूर किया गया
​ईआईसी एक किंगमेकर सत्ता निर्माता के रूप में उभरी जिसने औपचारिक रूप से भूमि का मालिक बने बिना बंगाल की राजनीतिक मशीनरी पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया
[bookmark: _heading=h.gtlo9btzfgce]​2 कठपुतली नवाबों का युग और व्यवस्थित जबरन वसूली 1757–1764
​मीर जाफर 1757–1760 ईआईसी द्वारा उपहारों रिश्वत और राजस्व की निरंतर बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए उस पर लगातार दबाव डाला गया जिससे बंगाल का खजाना तेजी से खाली हो गया
​मीर कासिम 1760–1763 मीर जाफर द्वारा मांगें पूरी न कर पाने के बाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया गया उसने अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने का प्रयास किया उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी और ईआईसी अधिकारियों द्वारा दस्तक के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश की जो स्थानीय व्यापारियों को बर्बाद कर रहा था यही विवाद का कारण बना
​संघर्ष ईआईसी ने मीर कासिम को पद से हटा दिया जिससे युद्ध की स्थिति पैदा हो गई
[bookmark: _heading=h.gome5yf78gy5]​3 बक्सर का युद्ध 1764 और दीवानी की प्राप्ति
​क्या हुआ 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ईआईसी सेना ने निर्णायक रूप से हरा दिया
​गहराई प्लासी के विपरीत बक्सर एक पूर्ण सैन्य विजय थी जिसने बड़ी संयुक्त भारतीय सेनाओं पर ईआईसी के बेहतर सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन को सिद्ध कर दिया इसने बिना किसी संदेह के ईआईसी की सैन्य सर्वोच्चता स्थापित की
​परिणाम इलाहाबाद की संधि 1765
​मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईआईसी को बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का अधिकार प्रदान की बदले में सम्राट को 26 लाख रुपये की वार्षिक श्रद्धांजलि का वादा किया गया
​अवध के नवाब को भारी हर्जाना देना पड़ा और वह एक आश्रित सहयोगी बन गया
[bookmark: _heading=h.a62aqzf34v3]​4 द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना 1765–1772
​यह क्या था 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई यह एक ऐसी प्रणाली थी जिसमें प्रशासन के कार्यों को विभाजित कर दिया गया था
​यह कैसे काम करता थाघातक दोष
​दीवानी राजस्व वसूली और वित्तीय नियंत्रण पूरी तरह से ईआईसी के पास था
​निजामत प्रशासनिक पुलिस और न्यायिक कार्य नाममात्र के नवाब के पास छोड़ दिए गए थे
​प्रभाव उत्तरदायित्व विहीन शक्ति
यह शुरुआती ब्रिटिश शासन का संभवतः सबसे विनाशकारी चरण था ईआईसी के पास अधिकतम राजस्व वसूलने की पूरी शक्ति थी लेकिन सार्वजनिक कल्याण न्याय या कानूनव्यवस्था के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी नवाब के पास सारी जिम्मेदारी थी लेकिन कोई वित्तीय संसाधन या वास्तविक शक्ति नहीं थी ईआईसी का एकमात्र लक्ष्य अनियंत्रित वित्तीय शोषण बन गया
[bookmark: _heading=h.vrt3idbrpkrl]​5 अत्यधिक राजस्व निष्कर्षण
​राजस्व खेती Revenue Farming दीवानी प्राप्त करने के बाद ईआईसी ने भूमि राजस्व की मांग को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया राजस्व वसूलने का अधिकार अक्सर सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नीलाम कर दिया जाता था ये राजस्व किसान ठेकेदार अपना लाभ अधिकतम करने और कंपनी को वादा की गई राशि देने के लिए किसानों का बेरहमी से शोषण करते थे
​किसानों पर प्रभाव कृषि व्यवस्था चरमरा गई अत्यधिक कर चुकाने में असमर्थ किसानों को कर्ज के जाल में फंसने या अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा जिससे उन्होंने अक्सर अपने पारंपरिक अधिकार खो दिए



[bookmark: _heading=h.kqalpb5xlwaf]2 धन का निष्कासन 1757 के बाद से
​प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव भारत से ब्रिटेन को धन का व्यवस्थित हस्तांतरण था प्लासी के युद्ध से पहले ईआईसी को भारतीय सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से कीमती धातुएं सोनाचांदी आयात करनी पड़ती थीं
​प्लासी और दीवानी के बाद का बदलाव 1765 के बाद ईआईसी ने बंगाल से ही एकत्र किए गए राजस्व का उपयोग रेशम कपास और मसालों जैसे भारतीय सामानों को खरीदने के लिए करना शुरू कर दिया
​गहराई इसका अर्थ यह था कि भारत वास्तव में अपने ही शोषण की कीमत चुका रहा था करोड़ों पाउंड का माल सालाना भारत से बाहर जाता था जिसके बदले भारत को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता था इस पूंजी हस्तांतरण ने भारत में पूंजी निर्माण को बुरी तरह बाधित किया और सीधे तौर पर ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के वित्तपोषण में योगदान दिया
[bookmark: _heading=h.y13v1ra7our]​3 आंतरिक व्यापार और स्वदेशी उद्योगों का विनाश
​दस्तक शुल्क मुक्त व्यापार का दुरुपयोग ईआईसी अधिकारियों और उनके भारतीय एजेंटों ने अपने निजी व्यापार के लिए दस्तक का अंधाधुंध उपयोग किया और अक्सर इसे स्थानीय व्यापारियों को भी बेच दिया
​अनुचित प्रतिस्पर्धा चूंकि ईआईसी का सामान सीमा शुल्क मुक्त था इसलिए स्थानीय भारतीय व्यापारी जिन्हें स्थानीय कर और चुंगी देनी पड़ती थी उनके सामने टिक नहीं सके इससे बंगाल का पूरा आंतरिक व्यावसायिक ढांचा बिखर गया
​एकाधिकार ईआईसी अधिकारियों ने नमक सुपारी और तंबाकू जैसी आवश्यक वस्तुओं पर निजी एकाधिकार स्थापित कर लिया जिससे कीमतें बढ़ीं और आम जनता की परेशानी और बढ़ गई
[bookmark: _heading=h.mnl5htit7z0m]​4 बंगाल के बुनकरों और कारीगरों का दमन
​बॉन्ड प्रणाली बंगाल के विश्व प्रसिद्ध बुनकरों को ईआईसी एजेंटों के साथ दमनकारी अनुबंध Bonds करने के लिए मजबूर किया गया उन्हें अग्रिम राशि Advances दी जाती थी और फिर उन्हें अपनी वस्तुओं को कंपनी द्वारा तय की गई कृत्रिम रूप से कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था
​अत्याचार जो बुनकर अपना सामान दूसरों को बेचने की कोशिश करते थे या बेहतर कीमतों की मांग करते थे उन्हें शारीरिक यातनाएं और दंड देना आम बात थी
​परिणाम बंगाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा समृद्ध स्वदेशी कपड़ा उद्योग पंगु हो गया हजारों कुशल कारीगर बर्बाद हो गए उन्हें अपने करघे छोड़ने पड़े और भूमिहीन खेतिहर मजदूर बनने पर मजबूर होना पड़ा जिससे भूमि पर दबाव बढ़ गया
[bookmark: _heading=h.uitmejlh7nbn]​1 अकाल के कारण छियत्तर का मन्वंतर
​तत्काल कारण 1769 में मानसून की विफलता और उसके बाद पड़ा सूखा प्राकृतिक कारण था
​मानव निर्मित आपदागहराई
​ईआईसी का निष्कर्षण वर्षों के अत्यधिक राजस्व शोषण ने किसानों के पास कोई वित्तीय या अनाज भंडार नहीं छोड़ा था जिस पर वे फसल खराब होने के दौरान निर्भर रह सकें
​जमाखोरी और एकाधिकार अकाल के दौरान ईआईसी अधिकारियों और उनके एजेंटों गोमाश्तों ने चावल की भारी जमाखोरी की उन्होंने अनाज व्यापार पर एकाधिकार कर लिया और मुनाफा कमाने के लिए कीमतें बढ़ाने के उद्देश्य से स्टॉक जारी करने से इनकार कर दिया
​निष्ठुर राजस्व वसूली ईआईसी की अमानवीयता का सबसे बड़ा प्रमाण राजस्व वसूली को कम करने या स्थगित करने से उनका इनकार था कुछ रिपोर्टों के अनुसार 1770 के अकाल वर्ष के दौरान वसूला गया राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में अधिक था
[bookmark: _heading=h.k4z8ndf8xunb]​2 आपदा का पैमाना और परिणाम
​सामूहिक मृत्यु अनुमान है कि बंगाल की एकतिहाई आबादी लगभग 1 करोड़ लोग भुखमरी और बीमारियों के कारण काल के गाल में समा गई
​आर्थिक तबाही कृषि व्यवस्था पूरी तरह तहसनहस हो गई जमीन के विशाल हिस्से दशकों तक बंजर और खेती रहित पड़े रहे क्योंकि उन्हें जोतने के लिए लोग ही नहीं बचे थे
​नैतिक संकट अकाल ने ईआईसी के एकमात्र उद्देश्य—मानवता पर मुनाफा—को उजागर कर दिया इससे ब्रिटेन में व्यापक आलोचना हुई और कंपनी के मामलों की संसदीय जांच शुरू हुई
[bookmark: _heading=h.84zwdlx33ryq]​1 नबोब्स Nabobs का उदय
​वे कौन थे नबोब्स उन ईआईसी अधिकारियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था जो भारत में भ्रष्ट और अवैध तरीकों से अकूत व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित करने के बाद ब्रिटेन लौटे थे वे विलासितापूर्ण जीवन जीते थे जिससे ब्रिटिश जनता उनसे घृणा करने लगी थी
​भ्रष्टाचार के तरीके
​कठपुतली नवाबों और स्थानीय जमींदारों से भारी उपहार और रिश्वत लेना
​दस्तक के दुरुपयोग के माध्यम से निजी व्यापार करना
​राजस्व वसूली और व्यापारिक एकाधिकार से पैसा ऐंठना
[bookmark: _heading=h.kb2whn84kesi]​2 रॉबर्ट क्लाइव और जवाबदेही की कमी
​क्लाइव को यद्यपि सैन्य नायक माना जाता था लेकिन वह उस युग के भ्रष्टाचार का एक प्रमुख उदाहरण था जिसने बंगाल में निजी तौर पर अपार संपत्ति जमा की थी उसका द्वैध शासन ईआईसी के लिए राजनीतिक रूप से सुविधाजनक तो था लेकिन इसने एक प्रशासनिक शून्य पैदा कर दिया था जहाँ कंपनी के अधिकारी बिना किसी जवाबदेही के काम करते थे
[bookmark: _heading=h.f6v7b9vhaahj]​3 न्याय और शासन का पतन
​द्वैध शासन के तहत न्याय प्रशासन निजामत अधिकारहीन नवाब के पास था जबकि ईआईसी ने वित्तीय नियंत्रण अपने पास रखा परिणाम स्वरूप कानूनव्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई कानून का कोई शासन नहीं बचा था ईआईसी एजेंट कंपनी की सैन्य शक्ति के दम पर बिना किसी डर के काम करते थे और किसी भी स्थानीय कानूनी अधिकार की पहुंच से बाहर थे
[bookmark: _heading=h.1dwi7619bszg]​1 मुगल संप्रभुता का अंत
​1765 की इलाहाबाद की संधि ने शक्तिशाली मुगल सम्राट को औपचारिक रूप से ईआईसी के एक पेंशनभोगी में बदल दिया जिसे एक निश्चित वार्षिक वजीफा मिलता था यह भारत में केंद्रीय साम्राज्यवादी सत्ता की अंतिम विदाई का प्रतीक था
[bookmark: _heading=h.pzobmnmmmubh]​2 क्षेत्रीय शक्तियों का कमजोर होना
​बक्सर की हार और उसके बाद की संधि ने अवध के नवाब को ईआईसी पर निर्भर बना दिया ईआईसी की सैन्य ताकत और वित्तीय संसाधनों ने किसी भी अकेली भारतीय शक्ति के लिए उसे चुनौती देना असंभव बना दिया जिससे भविष्य की सहायक संधि Subsidiary Alliance प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हुआ
[bookmark: _heading=h.z0ig4rtdurm7]​निष्कर्ष
​1757 से 1770 का काल भारत में बुनियादी उपनिवेशवाद राजनीतिक विश्वासघात और चरम सामाजिकआर्थिक उथलपुथल का समय था प्लासी ने राजनीतिक अवसर दिया बक्सर ने कानूनी अधिकार प्रदान किया और दीवानी तथा द्वैध शासन ने संस्थागत लूट का रास्ता खोला ईआईसी अधिकारियों के लालच ने बंगाल की संपत्ति को सुखा दिया उसके उद्योगों को नष्ट कर दिया और अंततः 1770 के भीषण अकाल के रूप में परिणित हुआ
[bookmark: _heading=h.mv1e6uedmo2v]​1770 से 1780 लूट से संरचित प्रशासन की ओर संक्रमण
​1770 से 1780 का दशक संकट सुधार और सुदृढ़ीकरण का काल था 1770 के बंगाल अकाल की भयावहता ने ईआईसी के द्वैध शासन की विफलता और भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया जिससे ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा इस दशक में कंपनी को विनियमित करने वाला पहला प्रमुख संसदीय अधिनियम आया और वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे एक मजबूत प्रशासनिक व्यक्तित्व का उदय हुआ जिसने क्लाइव की प्रणाली द्वारा पैदा की गई अराजकता में व्यवस्था लाने की कोशिश की
[bookmark: _heading=h.oxkfsrtqu7tt]​1 1770 के अकाल के बाद की स्थिति
​संकट की गहराई अकाल एक सामाजिकआर्थिक तबाही थी इसने कृषि योग्य क्षेत्र को कम कर दिया और बंगाल के कर आधार को आधा कर दिया विडंबना यह थी कि ईआईसी की आक्रामक वसूली के कारण 1771 में 1768 की तुलना में अधिक टैक्स प्राप्त हुआ जो शोषण की पराकाष्ठा थी
​ईआईसी का वित्तीय संकट बंगाल से धन की निकासी के बावजूद कंपनी खुद 1772 तक गंभीर वित्तीय संकट में थी इसके कारण थे
​अत्यधिक भ्रष्टाचार धन नबोब्स अधिकारियों की जेब में गया कंपनी के खजाने में नहीं
​सैन्य खर्च विशाल सेना और क्षेत्रीय प्रशासन के भारी खर्च
​लाभांश की गलत घोषणा जब कंपनी कर्ज में डूबी थी तब भी निदेशकों ने शेयरधारकों को उच्च लाभांश देना जारी रखा
​हस्तक्षेप की मांग 1772 में ईआईसी द्वारा ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड के ऋण की मांग अंतिम मोड़ साबित हुई इसने एक स्वयंभू संप्रभु भारतीय शक्ति EIC के खैरात मांगने के विरोधाभास को उजागर कर दिया जिससे ब्रिटेन में सार्वजनिक आक्रोश फैल गया



[bookmark: _heading=h.o6zjx3zfbz3g]2 वॉरेन हेस्टिंग्स का आगमन 1772 और प्रशासनिक परिवर्तन
​नियुक्ति 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया उनका प्राथमिक कार्य ईआईसी EIC के अराजक प्रशासन को पुनर्गठित करना और राजस्व वसूली को अधिकतम करना था
​द्वैध शासन की समाप्ति 1772 हेस्टिंग्स ने तत्काल प्रभाव से क्लाइव की विनाशकारी द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया
​कार्रवाई नवाब की नाममात्र की शक्ति निजामत छीन ली गई कंपनी ने दीवानी राजस्व के साथसाथ प्रशासन न्याय और पुलिस निजामत की सीधी जिम्मेदारी संभाल ली
​महत्व इसने अप्रत्यक्ष शासन के दिखावे को समाप्त कर दिया और बंगाल में प्रत्यक्ष केंद्रीकृत ब्रिटिश प्रशासन की शुरुआत की
[bookmark: _heading=h.lwfum05vu3tw]​3 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट विनियामक अधिनियम
​यह क्या था भारत में ईआईसी के मामलों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला बड़ा अधिनियम जिसने कंपनी के शासन पर नियंत्रण के ब्रिटिश सरकार के अधिकार की पुष्टि की
​मुख्य प्रावधान संवैधानिक नींव
​गवर्नरजनरल बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नरजनरल नामित किया गया वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति थे
​केंद्रीकरण युद्ध और शांति के मामलों में बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नरजनरल के अधीन कर दिया गया इसने प्रशासनिक केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की
​सुप्रीम कोर्ट सभी ब्रिटिश विषयों और कलकत्ता के निवासियों को अंग्रेजी कानून प्रदान करने के लिए 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर की स्थापना की गई
​यह क्यों महत्वपूर्ण है इस अधिनियम ने ईआईसी की स्थिति को एक शुद्ध व्यापारिक निकाय से क्राउन संसद की अप्रत्यक्ष निगरानी में एक राजनीतिक रूप से जिम्मेदार प्रशासनिक निकाय में बदल दिया
[bookmark: _heading=h.wh3yqqj1na3z]​1 परिषद Council के भीतर संघर्ष 1774 के बाद से
​समस्या रेगुलेटिंग एक्ट ने अनजाने में एक बड़ी प्रशासनिक बाधा खड़ी कर दी हेस्टिंग्स को अपनी परिषद के बहुमत सदस्यों विशेष रूप से फिलिप फ्रांसिस के निरंतर विरोध का सामना करना पड़ा
​प्रभाव इस आंतरिक संघर्ष के कारण प्रशासनिक पक्षाघात Paralysis की स्थिति पैदा हो गई और गवर्नरजनरल के अधिकार कमजोर हुए महत्वपूर्ण निर्णय रुक गए और प्रशासन गुटों में बंट गया इसी आपसी कलह ने बाद में एक बड़े न्यायिक घोटाले में भूमिका निभाई
[bookmark: _heading=h.kzd20l3lhku9]​2 न्यायिक पुनर्गठन
​मोफुसिल ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार हेस्टिंग्स ने राजस्व और न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया उन्होंने निम्नलिखित की स्थापना की
​दीवानी अदालत दीवानी न्यायालय प्रत्येक जिले में स्थापित जिसकी अध्यक्षता यूरोपीय जिला कलेक्टर करते थे
​फौजदारी अदालत आपराधिक न्यायालय भारतीय अधिकारियों काजी और मुफ्ती की अध्यक्षता में लेकिन यूरोपीय कलेक्टर की सामान्य निगरानी में
​अपील अपीलों के लिए कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई
​महत्व इसने ईआईसी के तहत पहली बार एक औपचारिक न्यायिक पदानुक्रम स्थापित किया जो द्वैध शासन की पूर्ण अराजकता से एक कदम आगे था हालांकि इसने न्यायपालिका को उन यूरोपीय कलेक्टरों के अधीन कर दिया जिनका प्राथमिक कर्तव्य राजस्व वसूली था जिससे हितों का टकराव पैदा हुआ
[bookmark: _heading=h.784crulboq5n]​3 नंदकुमार मामला 1775
​घोटाला महाराजा नंदकुमार जो एक प्रभावशाली भारतीय अधिकारी थे ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने का आरोप लगाया
​परिणाम आरोप लगाने के कुछ ही समय बाद नंदकुमार पर जालसाजी Forgery का मुकदमा चलाया गया और कलकत्ता के नवनियुक्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई इस अदालत की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे कर रहे थे जो हेस्टिंग्स के करीबी दोस्त थे
​गहराई और विवाद यह इस दशक की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक है इसे व्यापक रूप से एक न्यायिक हत्या—एक राजनीतिक प्रतिशोध—के रूप में देखा गया जिसका उपयोग हेस्टिंग्स ने अपने विरोधियों को चुप कराने के लिए किया था जालसाजी के लिए अंग्रेजी कानून लागू करना जो ब्रिटेन में मृत्युदंड वाला अपराध था लेकिन बंगाल में नहीं एक भारतीय नागरिक पर नए तंत्र की मनमानी और अन्यायपूर्ण प्रकृति का प्रतीक बन गया
[bookmark: _heading=h.a8khdytx1mtd]​1 पंचवर्षीय भूमि राजस्व बंदोबस्त Quinquennial Settlement
​यह क्या था राजस्व वसूली को अधिकतम करने और भूमि के मूल्य को समझने के लिए हेस्टिंग्स ने एक प्रणाली शुरू की जहाँ भूमि राजस्व वसूलने का अधिकार पांच साल की अवधि 1772 के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वालों राजस्व किसानों को नीलाम किया गया
​यह क्यों विफल रहा बोली लगाने वाले अक्सर सट्टेबाज थे जिन्हें भूमि की वास्तविक उत्पादकता का कोई ज्ञान नहीं था उन्होंने बहुत ऊंची बोली लगाई और जब वे वादा की गई राशि वसूलने में विफल रहे तो उन्होंने वास्तविक खेती करने वालों रैयतों का बेरहमी से शोषण किया
​परिणाम यह प्रयोग विफल रहा जिससे किसानों में भारी संकट पैदा हुआ और कंपनी के लिए वित्तीय अस्थिरता पैदा हुई इसके बाद दशक के अंत में वार्षिक बंदोबस्त की ओर मुड़ना पड़ा
[bookmark: _heading=h.jybr0obk8pov]​2 व्यापार नीतियां और निरंतर शोषण
​एकाधिकार नियंत्रण ईआईसी ने नमक अफीम और तंबाकू के आकर्षक एकाधिकार पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी जो आय के बड़े स्रोत साबित हुए
​अफीम उत्पादन ईआईसी ने बंगाल और बिहार में अफीम उत्पादन पर कड़ा एकाधिकार स्थापित किया अफीम बाद में चीन से चाय की खरीद के लिए धन जुटाने का एक प्रमुख निर्यात बन गई खाद्य फसलों की जगह अफीम जैसी व्यावसायिक फसलों की जबरन खेती ने खाद्य आपूर्ति की स्थिति को और भी नाजुक बना दिया
​धन का निरंतर निष्कर्षण प्रशासनिक परिवर्तनों के बावजूद धन की निकासी की मूल प्रक्रिया अबाधित जारी रही भारतीय राजस्व का उपयोग निर्यात के लिए भारतीय सामान खरीदने में किया जाता रहा
[bookmark: _heading=h.jw339u0mkq7]​1 रोहिल्ला युद्ध 1774
​संघर्ष धन की सख्त जरूरत में हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला को भारी राशि के बदले ईआईसी की सेना प्रदान की ताकि वह आधुनिक उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड राज्य को जीत सके
​औचित्य और आलोचना हेस्टिंग्स ने इसे एक आवश्यक रक्षा उपाय के रूप में उचित ठहराया लेकिन इसे व्यापक रूप से केवल धन के लिए लड़े गए युद्ध के रूप में देखा गया जिसने ईआईसी की अहस्तक्षेप की नीति का उल्लंघन किया यह बाद में हेस्टिंग्स के महाभियोग के दौरान एक प्रमुख आरोप बना
[bookmark: _heading=h.bcnk6486170x]​2 प्रथम आंग्लमराठा युद्ध 1775–1782
​कारण युद्ध तब शुरू हुआ जब ईआईसी ने पेशवा की गद्दी के दावेदार रघुनाथ राव राघोबा का समर्थन किया जो नाना फड़नवीस के नेतृत्व वाले मराठा संघ द्वारा समर्थित कानूनी दावेदार माधव राव द्वितीय के खिलाफ था
​सूरत की संधि 1775 बॉम्बे काउंसिल ने स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए साल्सेट और बेसिन के बदले राघोबा को सैन्य सहायता देने का वादा किया
​युद्ध की स्थिति 1775–1780 शुरुआत में अंग्रेजों को झटके लगे और मराठा सेनाओं ने कड़ा प्रतिरोध किया इस युद्ध ने मराठों को एकमात्र ऐसी महत्वपूर्ण भारतीय शक्ति के रूप में उभारा जो अंग्रेजों को गंभीर चुनौती देने में सक्षम थी
[bookmark: _heading=h.fhe9a5z3wabz]​3 द्वितीय आंग्लमैसूर युद्ध 1780–1784
​कारण युद्ध 1780 में शुरू हुआ जिसके मुख्य कारण थे
​मद्रास की संधि 1769 का उल्लंघन जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता नहीं की
​माहे पर कब्जा 1779 अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर कब्जा कर लिया जो हैदर अली के अधिकार क्षेत्र में था
​गठबंधन हैदर अली ने बड़ी चतुराई से निजाम और मराठों के साथ एक शक्तिशाली ब्रिटिश विरोधी गठबंधन बनाया
​गहराई इस युद्ध ने ईआईसी को एक साथ दो मोर्चों पर लड़ने के लिए मजबूर किया—पश्चिम में मराठों के खिलाफ और दक्षिण में मैसूर के खिलाफ जिससे उसके संसाधन चरम पर पहुंच गए
[bookmark: _heading=h.s7xikaoxawo3]​निष्कर्ष साम्राज्य के बीज 1770–1780
​1770 से 1780 का दशक विरोधाभासी विकास का काल था एक तरफ वॉरेन हेस्टिंग्स के तहत ईआईसी का प्रशासन अधिक संरचित और केंद्रीकृत हो गया दूसरी ओर यह संरचना मुख्य रूप से शोषण को अधिक व्यवस्थित और कुशल बनाने के लिए डिजाइन की गई थी
​राजनीतिक परिणाम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने अन्य प्रेसिडेंसियों पर बंगाल की सर्वोच्चता स्थापित की
​प्रशासनिक परिणाम औपचारिक न्यायिक और राजस्व संरचना के कार्यान्वयन ने ब्रिटिश राज की नींव रखी
​सैन्य परिणाम ईआईसी को लंबे और महंगे युद्धों मराठा और मैसूर के लिए मजबूर होना पड़ा जिसने उसे सर्वोपरि सैन्य शक्ति के रूप में पुख्ता किया
[bookmark: _heading=h.umgqlnen2w3]​1780 से 1790 संघर्ष का चरमोत्कर्ष और स्थायी शासन का उदय
​1780 और 1790 के बीच का दशक सैन्य दृष्टि से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के लिए शायद सबसे चुनौतीपूर्ण था जिसमें मैसूर और मराठों जैसी शक्तिशाली भारतीय रियासतों से कड़ा प्रतिरोध देखने को मिला हालाँकि राजनीतिक रूप से इसने ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रण की सबसे महत्वपूर्ण पुष्टि देखी जिसका समापन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और गवर्नरजनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के तहत बाद के प्रशासनिक सुधारों में हुआ





[bookmark: _heading=h.z7sdqnjgkz88]1 द्वितीय आंग्लमैसूर युद्ध 1780–1784
​निरंतरता और चरमोत्कर्ष 1780 में शुरू हुआ यह युद्ध एक प्रमुख सैन्य संकट था मैसूर के हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से अंग्रेजों पर विनाशकारी हमला किया
​चुनौती की गहराई शुरुआत में अंग्रेजों को भारी आपदा का सामना करना पड़ा हैदर अली ने 1780 में पोलिलुर में ब्रिटिश सेना को पूरी तरह से हरा दिया आरकोट पर कब्जा कर लिया और मद्रास की घेराबंदी कर दी यह दक्षिण में ब्रिटिश शक्ति के लिए एक गंभीर खतरा था जिसने उन्हें एक साथ कई मोर्चों मराठा और मैसूर पर लड़ने के लिए मजबूर किया
​मोड़ अनुभवी जनरल सर आयर कूट के आगमन ने स्थिति को संभाला उन्होंने 1781 में पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराकर पूर्ण पतन को रोक दिया
​उत्तराधिकार 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और उनके प्रतिभावान व दृढ़निश्चयी पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा
​निष्कर्ष युद्ध 1784 में मंगलौर की संधि के साथ अनिर्णायक रूप से समाप्त हुआ दोनों पक्ष विजित क्षेत्रों को वापस करने पर सहमत हुए यह संधि महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह उन दुर्लभ उदाहरणों में से एक थी जहाँ एक भारतीय शक्ति मैसूर ने अंग्रेजों को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर किया और उनके विस्तार को अस्थायी रूप से रोक दिया
[bookmark: _heading=h.eld2aygc7kk8]​2 प्रथम आंग्लमराठा युद्ध का समापन 1782
​संघर्ष का अंत लंबे समय से चल रहा प्रथम आंग्लमराठा युद्ध अंततः 1782 में सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ
​शर्तें और महत्व
​ईआईसी ने रघुनाथ राव राघोबा के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया
​मराठों ने माधव राव द्वितीय को पेशवा के रूप में मान्यता दी
​अंग्रेजों ने बॉम्बे के पास एक रणनीतिक द्वीप साल्सेट को अपने पास रखा
​रणनीतिक परिणाम इस संधि ने अंग्रेजों को सबसे दुर्जेय भारतीय शक्ति मराठों के साथ बीस साल की शांति प्रदान की इस विराम ने ईआईसी को अपने सैन्य संसाधनों को पूरी तरह से मैसूर पर केंद्रित करने और बंगाल में अपनी शक्ति को मजबूत करने की अनुमति दी जो उनके दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण था
[bookmark: _heading=h.fu0m11p74nuc]​3 फ्रांसीसी चुनौती पर नियंत्रण
​इस दशक में भारत में आंग्लफ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता का अंतिम चरण भी देखा गया जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के साथ मेल खाता था यद्यपि फ्रांसीसियों ने हैदर अली को महत्वपूर्ण नौसैनिक सहायता प्रदान की लेकिन अंततः ब्रिटिश नौसैनिक सर्वोच्चता ने उनके प्रभाव को समाप्त कर दिया जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि ईआईसी को भारत में किसी अन्य यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी का सामना न करना पड़े
[bookmark: _heading=h.5pg7s7927f7w]​1 आगे के विनियमन Regulation की आवश्यकता
​1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अपर्याप्त साबित हुआ था जिसका कारण गवर्नरजनरल हेस्टिंग्स और उनकी परिषद के बीच राजनीतिक गतिरोध था साथ ही भ्रष्टाचार रोकने में विफलता जैसा कि नंदकुमार मामले में देखा गया और क्षेत्रीय संपत्तियों के विशाल आकार ने कड़े सरकारी नियंत्रण की मांग की
[bookmark: _heading=h.ox6syj6eutwu]​2 पिट्स इंडिया एक्ट 1784
​यह क्या था प्रधान मंत्री विलियम पिट द यंगर के नेतृत्व में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम जिसने ईआईसी और ब्रिटिश सरकार के बीच संवैधानिक संबंधों को मौलिक रूप से बदल दिया
​मुख्य प्रावधान द्वैध नियंत्रण Dual Control
​बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC इंग्लैंड में छह प्रिवी पार्षदों का एक बोर्ड स्थापित किया गया इसे भारत में ईआईसी के नागरिक सैन्य और राजस्व प्रशासन के सभी कार्यों की निगरानी और निर्देशन का पूरा अधिकार दिया गया
​कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स COD व्यापारिक कार्य सीओडी के पास रहे लेकिन वे राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में बीओसी के अधीन हो गए
​गवर्नरजनरल का सुधार गवर्नरजनरल की परिषद को चार के बजाय तीन सदस्यों तक सीमित कर दिया गया और गवर्नरजनरल को विशेष मामलों में परिषद के निर्णय को पलटने का वीटो अधिकार दिया गया इसने हेस्टिंग्स के कार्यकाल को प्रभावित करने वाले आंतरिक गतिरोध को समाप्त कर दिया
​नीति अधिनियम में एक महत्वपूर्ण प्रावधान था जिसने भारतीय राज्यों के मामलों में अहस्तक्षेप और आक्रामक न होने की नीति स्थापित की हालांकि व्यवहार में इसे अक्सर नजरअंदाज किया गया
​महत्व इस अधिनियम ने द्वैध नियंत्रण या दोहरी सरकार की प्रणाली शुरू की जो 1858 तक चली ईआईसी राज्य का एक अधीनस्थ विभाग बन गई जो पूरी तरह से ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में थी
[bookmark: _heading=h.ld0nmvp85s8k]​1 आरोप और महाभियोग 1788
​कारण सेवानिवृत्ति के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स 1773–1785 पर 1788 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एडमंड बर्क और आरबी शेरिडन जैसे दिग्गजों द्वारा लाए गए आरोपों के आधार पर महाभियोग चलाया गया
​मुख्य मुद्दे आरोप क्या थे
​रोहिल्ला युद्ध 1774 ईआईसी सेना का अवध के नवाब के लिए भाड़े के सैनिकों के रूप में उपयोग
​नंदकुमार की फांसी 1775 जिसे न्यायिक हत्या माना गया
​चेत सिंह बनारस से जबरन वसूली बनारस के राजा को अत्यधिक कर देने के लिए मजबूर करना
​अवध की बेगम अवध की कुलीन महिलाओं से क्रूरतापूर्वक धन ऐंठना
​गहराई सात साल तक चला यह महाभियोग मुकदमा केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं थी बल्कि साम्राज्यवादी शासन की नैतिकता पर ब्रिटेन में एक बड़ी राजनीतिक और नैतिक बहस थी एडमंड बर्क ने तर्क दिया कि ईआईसी अधिकारियों ने नैतिकता के शाश्वत नियमों का उल्लंघन किया है
​परिणाम हेस्टिंग्स को अंततः 1795 में बरी कर दिया गया लेकिन इस मुकदमे ने कंपनी अधिकारियों के व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शक्तिशाली निवारक के रूप में कार्य किया जिससे कॉर्नवालिस के अधिक अनुशासित शासन का मार्ग प्रशस्त हुआ
[bookmark: _heading=h.2omq49mpr62u]​1 लॉर्ड कॉर्नवालिस का आगमन 1786
​जनादेश लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 में गवर्नरजनरल नियुक्त किया गया उन्हें दो असाधारण शक्तियाँ दी गईं जो हेस्टिंग्स को नहीं मिली थीं उन्हें सेना का प्रमुख और सर्वोच्च अधिकारी वीटो अधिकार के साथ बनाया गया
​लक्ष्य उनका मिशन प्रशासन को शुद्ध करना और ईआईसी के लिए भूमि राजस्व का एक स्थिर और स्थायी स्रोत स्थापित करना था
[bookmark: _heading=h.2uh8q0hjk3sh]​2 प्रशासनिक और न्यायिक सुधार
​सेवाओं का शुद्धिकरण कॉर्नवालिस भ्रष्टाचार रोकने के लिए दृढ़ थे उन्होंने कंपनी सेवकों द्वारा निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया और अधिकारियों का वेतन काफी बढ़ा दिया
​सिविल सेवा उन्होंने अनुबंधित सिविल सेवा बाद में ICS की अवधारणा पेश की जो योग्यता पर आधारित प्रणाली थी हालांकि यह केवल यूरोपीय लोगों तक ही सीमित थी
​शक्तियों का पृथक्करण उन्होंने राजस्व और न्यायिक कार्यों को व्यवस्थित रूप से अलग कर दिया कलेक्टर का मुख्य कार्य अब केवल राजस्व वसूली रह गया
​नियमों का संहिताकरण उन्होंने कानूनों को संहिताबद्ध करने की प्रक्रिया शुरू की जिसे कॉर्नवालिस कोड के रूप में जाना गया
[bookmark: _heading=h.aaijbn3k2tvw]​3 राजस्व प्रयोग स्थायित्व की ओर
​कॉर्नवालिस ने हेस्टिंग्स की पंचवर्षीय प्रणाली की विफलताओं को समझते हुए अपने शुरुआती साल नई भूमि राजस्व प्रणाली को अंतिम रूप देने में बिताए मुख्य बहस यह थी कि बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया जाए या रैयतों किसानों के साथ और क्या यह वार्षिक हो या स्थायी
​निर्णय 1790 1790 में दस वर्षों के लिए भूमि राजस्व तय करने हेतु दस वर्षीय बंदोबस्त Decennial Settlement शुरू करने का निर्णय लिया गया जिसे बाद में स्थायी Permanent बनाने का इरादा था
[bookmark: _heading=h.navyezwkg8oa]​निष्कर्ष साम्राज्य की सुदृढ़ नींव 1780–1790
​1780 से 1790 का दशक निर्णायक था सैन्य रूप से ईआईसी हैदर अली और मराठों के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी परीक्षाओं में सफल रही
​संवैधानिक नियंत्रण पिट्स इंडिया एक्ट ने ईआईसी पर ब्रिटिश सरकार का संस्थागत नियंत्रण स्थापित कर दिया
​केंद्रीकृत शक्ति विस्तारित शक्तियों के साथ कॉर्नवालिस की नियुक्ति ने एक मजबूत और कुशल औपनिवेशिक कार्यपालिका का मॉडल तैयार किया
​राज की नींव कॉर्नवालिस के सुधारों ने ब्रिटिश राज के स्थायी नौकरशाही वित्तीय और कानूनी आधार तैयार किए
[bookmark: _heading=h.a4k8z2vbihts]​1790 से 1800 भारतीय संप्रभुता पर अंतिम प्रहार
​1790 से 1800 का दशक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC की सैन्य और राजनीतिक आक्रामकता का चरम प्रतिनिधित्व करता है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के तहत सैन्य सुदृढ़ीकरण के अंतिम चरण के साथ शुरू हुआ और लॉर्ड वेलेज़ली की अत्यधिक आक्रामक नीतियों के साथ समाप्त हुआ जिनकी विस्तारवादी नीतियों ने भारत के बड़े हिस्सों को निगल लिया और उपमहाद्वीप की पूर्ण अधीनता की रूपरेखा तैयार की




[bookmark: _heading=h.r40cuij1lg7l]1 तृतीय आंग्लमैसूर युद्ध 17901792
​कारण मैसूर का शासक टीपू सुल्तान दक्षिण में ब्रिटिश विस्तार के मार्ग में अंतिम बड़ी बाधा था युद्ध तब शुरू हुआ जब टीपू ने ब्रिटिश सहयोगी रावणकोर पर हमला किया जिससे 1784 की मंगलौर की संधि का उल्लंघन हुआ
​गठबंधन गवर्नरजनरल और मुख्य सेनापति के रूप में कार्य करते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने व्यक्तिगत रूप से इस अभियान का नेतृत्व किया उन्होंने मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ एक शक्तिशाली त्रिगुट गठबंधन Triple Alliance बनाया—यह एक मास्टरस्ट्रोक कूटनीतिक कदम था जिसने टीपू को अलगथलग कर दिया
​क्रम और निष्कर्ष अंग्रेजों ने टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की सफलतापूर्वक घेराबंदी की युद्ध 1792 में अपमानजनक श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ
​परिणाम और कठिनाइयाँ
​क्षेत्रीय हानि टीपू को अपना आधा राज्य ईआईसी EIC और उसके सहयोगियों को सौंपने के लिए मजबूर किया गया
​आर्थिक तबाही उसे ₹33 करोड़ की भारी युद्ध क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए मजबूर किया गया जो एक कमर तोड़ देने वाली रकम थी
​राजनीतिक अपमान टीपू के दो पुत्रों को अंग्रेजों ने तब तक बंधक बनाकर रखा जब तक कि क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान नहीं कर दिया गया इस संधि ने मैसूर को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया और ईआईसी की सीमाओं को दक्षिण में और आगे बढ़ा दिया
[bookmark: _heading=h.ojnuqm1t06t]​2 चतुर्थ आंग्लमैसूर युद्ध 1799
​कारण अंतिम मुकाबला 1798 में गवर्नरजनरल बने लॉर्ड वेलेज़ली एक कट्टर विस्तारवादी थे उन्होंने नेपोलियन के अधीन फ्रांस के साथ टीपू के निरंतर कूटनीतिक प्रयासों और सहायक संधि को स्वीकार करने से उसके इनकार के कारण उसे एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में देखा
​बहाना वेलेज़ली ने फ्रांसीसियों के साथ टीपू के पत्राचार को युद्ध के पर्याप्त कारण के रूप में इस्तेमाल किया और मांग की कि टीपू सहायक संधि स्वीकार करे
​अंतिम युद्ध युद्ध तीव्र और निर्णायक था जनरल जॉर्ज हैरिस के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया
​निष्कर्ष और परिवर्तन टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ा और 4 मई 1799 को अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए मारा गया
​वंश का अंत शक्तिशाली वोडेयार वंश को सिंहासन पर बहाल किया गया लेकिन मैसूर को सहायक संधि और स्थायी ब्रिटिश नियंत्रण के तहत एक रियासत Princely State बना दिया गया
​क्षेत्र अधिग्रहण ईआईसी ने रणनीतिक तटीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और निजाम को कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए जिससे दक्षिण भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व सुनिश्चित हो गया यह बंगाल की दीवानी के बाद ईआईसी का सबसे बड़ा अधिग्रहण था
[bookmark: _heading=h.c6m4hpk4ix9g]​आक्रामक विस्तार का युग लॉर्ड वेलेज़ली 17981805
[bookmark: _heading=h.c40e3zpo51cu]​1 सहायक संधि Subsidiary Alliance की नीति
​यह क्या था वेलेज़ली द्वारा शुरू की गई यह प्रणाली बिना सीधे विलय के ब्रिटिश नियंत्रण का विस्तार करने के लिए सबसे शक्तिशाली कूटनीतिक उपकरण थी
​कार्यप्रणाली निर्भरता का चक्र
​स्वीकृति भारतीय शासक को अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और एक स्थायी ब्रिटिश सेना सहायक सेना को अपने क्षेत्र में स्वीकार करना पड़ता था
​भुगतान शासक को इस सहायक सेना के रखरखाव का खर्च उठाना पड़ता था यदि वह विफल रहता तो उसके क्षेत्र का एक हिस्सा ईआईसी को सौंप दिया जाता था
​यूरोपीय बहिष्कार शासक ईआईसी की मंजूरी के बिना किसी भी यूरोपीय विदेशी को नौकरी पर नहीं रख सकता था
​ब्रिटिश रेजिडेंट शासक के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट स्थायी रूप से तैनात किया जाता था जो प्रभावी रूप से परोक्ष सत्ता बन जाता था
​कठिनाइयों और परेशानियों का कारण
​संप्रभुता की हानि शासक ने अपनी विदेश नीति और रक्षा पर सारा नियंत्रण खो दिया और पूरी तरह से ईआईसी पर निर्भर हो गया
​वित्तीय बोझ सहायक सेना की भारी लागत ने राज्यों की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया जिससे अक्सर क्षेत्र का समर्पण करना पड़ा जिसने ईआईसी के दायरे को और बढ़ा दिया
​प्रशासनिक पतन बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह के डर के बिना संरक्षित शासक गैरजिम्मेदार हो गए जिससे प्रशासनिक गिरावट और कुशासन की स्थिति पैदा हुई
[bookmark: _heading=h.ndnbttitcsdr]​2 सहायक संधि द्वारा अधीन किए गए राज्य 17901800
​हैदराबाद का निजाम 1798 सहायक संधि स्वीकार करने वाली पहली बड़ी शक्ति उसकी फ्रांसीसीप्रशिक्षित सेना को भंग कर दिया गया और उसने भुगतान के रूप में 1800 में रणनीतिक दत्त जिले Ceded Districts सौंप दिए
​मैसूर 1799 नवबहाल वोडेयार शासक को संधि के लिए मजबूर किया गया
​तंजौर 1799 शासक को पदच्युत कर दिया गया और राज्य को सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में लाया गया
​सूरत 1800 नाममात्र के नवाब को पेंशन देकर हटा दिया गया और पूरे प्रशासन का विलय कर लिया गया
​अवध 1801 हालांकि औपचारिक संधि 1801 में हुई थी वेलेज़ली ने 1790 के दशक के उत्तरार्ध में अवध के नवाब पर अत्यधिक दबाव डालना शुरू कर दिया था
[bookmark: _heading=h.3e5oe9b70uh3]​1 1793 का स्थायी बंदोबस्त Permanent Settlement
​औपचारिक कार्यान्वयन कॉर्नवालिस के तहत 1790 के दस वर्षीय बंदोबस्त को औपचारिक रूप से 1793 में बंगाल बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त में बदल दिया गया
​यह क्या था इसने भूमि राजस्व की मांग को स्थायी रूप से तय कर दिया और जमींदारों को भूमि पर मालिकाना हक प्रदान किया
​कठिनाइयाँ और नए संघर्ष
​जमींदारों की कठिनाई ईआईसी ने मांग को बहुत अधिक तय किया कुल वसूली का लगभग 1011 हिस्सा यदि कोई जमींदार एक विशेष तिथि के सूर्यास्त तक निश्चित राशि का भुगतान करने में विफल रहता सूर्यास्त कानूनSunset Law तो उसकी संपत्ति तुरंत नीलाम कर दी जाती थी इसने निर्दयी और महत्वाकांक्षी भूस्वामियों का एक नया वर्ग पैदा किया
​रैयतों किसानों की कठिनाई वास्तविक किसान पूरी तरह से जमींदारों की दया पर छोड़ दिए गए उनके पारंपरिक अधिकार वस्तुतः समाप्त हो गए उन्हें अवैध उपकर Cesses और बेदखली का सामना करना पड़ा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक गरीबी और असंतोष फैल गया
[bookmark: _heading=h.tjkizqcfe57y]​2 कॉर्नवालिस कोड 1793
​कानूनों का संहितीकरण पूरे प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे को कॉर्नवालिस कोड के रूप में औपचारिक रूप दिया गया
​कानून का शासन इसने सैद्धांतिक रूप से अधिकारियों सहित सभी व्यक्तियों को संहिताबद्ध कानून के दायरे में ला दिया हालांकि वास्तविकता अक्सर अंग्रेजों के पक्ष में थी
​शक्तियों का पृथक्करण कोड ने राजस्व प्रशासन कलेक्टर को न्यायिक प्रशासन जिला न्यायाधीश से अलग करने को अंतिम रूप दिया
​सिविल सेवा इसने उच्च वेतन के साथ अनुबंधित सिविल सेवा बाद में ICS को संस्थागत रूप दिया जिससे सभी उच्च पदों पर केवल यूरोपीय लोगों का होना अनिवार्य हो गया और भारतीयों को उच्च प्रशासन से बाहर कर दिया गया
[bookmark: _heading=h.g7azzofdryjs]​1 मराठों की शांति और पुनरुद्धार
​जबकि ईआईसी ने मैसूर को हरा दिया था और निजाम को वश में कर लिया था मराठा परिसंघ अभी भी शक्तिशाली प्रमुखों पेशवा सिंधिया होलकर भोंसले का एक जटिल गठबंधन बना हुआ था 1800 में चतुर मराठा राजनेता नाना फड़नवीस की मृत्यु ने मराठा दरबार के अंतिम बुद्धिमान व्यक्ति को हटा दिया जिससे दशक समाप्त होने के तुरंत बाद वेलेज़ली के लिए उनके साथ अंतिम मुकाबले का रास्ता साफ हो गया
[bookmark: _heading=h.9648vkspzjip]​2 वित्तीय तनाव और युद्ध ऋण
​वेलेज़ली की आक्रामक नीतियां अत्यंत खर्चीली थीं निरंतर युद्धों और विशाल सहायक सेनाओं के रखरखाव ने ईआईसी के लिए भारी युद्ध ऋण पैदा कर दिया जिससे वह एक बार फिर दिवालिया होने के कगार पर पहुँच गई इस वित्तीय तनाव को राजस्व की कठोर मांगों के माध्यम से बंगाल और नए अधिग्रहीत क्षेत्रों के लोगों पर स्थानांतरित कर दिया गया
[bookmark: _heading=h.3wo82l8vpxmb]​3 औपनिवेशिक शासन की प्रकृति में बदलाव
​यह दशक क्लाइव और हेस्टिंग्स के वाणिज्यिक युग व्यापार और खजाना लूटने पर ध्यान से कॉर्नवालिस और वेलेज़ली के साम्राज्यवादी युग क्षेत्रीय नियंत्रण प्रशासनिक स्थिरता और एक स्थायी नस्लीय रूप से अलग राज्य संरचना स्थापित करने पर ध्यान की ओर निर्णायक बदलाव का प्रतीक था
[bookmark: _heading=h.fcjkvobgri4s]​1800 से 1810 निर्णायक विजय और व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण
​यह दशक गवर्नरजनरल लॉर्ड वेलेज़ली 17981805 द्वारा शुरू की गई विस्तारवादी नीतियों के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है मैसूर को बेअसर करने और निजाम के राज्य को सुरक्षित करने के बाद ईआईसी ने मराठा परिसंघ की ओर अपनी दृष्टि घुमाई—जो अंतिम दुर्जेय स्वदेशी सैन्य और राजनीतिक चुनौती थी
[bookmark: _heading=h.blcum4k9h71n]​विजय का चरमोत्कर्ष—द्वितीय आंग्लमराठा युद्ध 18031805
​मराठा परिसंघ का विनाश इस दशक की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जो प्रायद्वीपीय भारत पर ब्रिटिश शासन को मजबूत करने के लिए आवश्यक अंतिम सैन्य प्रहार था
[bookmark: _heading=h.eknpo07gsn3x]​1 संघर्ष के कारण और पृष्ठभूमि
​मराठों की कमजोरी 1800 में नाना फड़नवीस की मृत्यु के बाद मराठा परिसंघ आंतरिक कलह में डूब गया प्रमुख मराठा सरदार—पुणे में पेशवा ग्वालियर में सिंधिया इंदौर में होलकर और नागपुर में भोंसले—केंद्रीय सत्ता पेशवा पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ने लगे
​वेलेज़ली का अवसर लॉर्ड वेलेज़ली ने इस फूट को मराठा राज्य पर सहायक संधि थोपने के सही अवसर के रूप में देखा उनका लक्ष्य केवल शांति नहीं बल्कि पूरे परिसंघ की पूर्ण अधीनता था
[bookmark: _heading=h.4mo00tuercqi]​2 मुख्य कारण—बेसिन की संधि 1802
​क्या हुआ जसवंत राव होलकर की सेनाओं द्वारा पुणे में पेशवा बाजीराव द्वितीय और दौलत राव सिंधिया की संयुक्त सेनाओं को हराने के बाद भयभीत पेशवा सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के पास भाग गया
​शर्तें 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव ने अंग्रेजों के साथ कुख्यात बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए उन्होंने सहायक संधि स्वीकार की क्षेत्र सौंपे और एक स्थायी ब्रिटिश सेना की तैनाती पर सहमति व्यक्त की
​महत्व यह संधि मराठा स्वतंत्रता का मृत्युपत्र Death Warrant थी वेलेज़ली ने इसे एक ऐसी संधि के रूप में देखा जिसने अंग्रेजों को भारत की पूरी सैन्य शक्ति के शीर्ष पर बैठा दिया अन्य मराठा सरदारों ने राष्ट्रीय संप्रभुता के इस समर्पण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जिससे सीधे युद्ध छिड़ गया



[bookmark: _heading=h.2ng2xko37og3]2 युद्ध का घटनाक्रम 18031805
​ईआईसी EIC के विरुद्ध गठबंधन प्रमुख मराठा सरदारों मुख्य रूप से भोंसले और सिंधिया ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक अस्थायी गठबंधन बनाया होलकर और गायकवाड़ शुरुआत में काफी हद तक अलग रहे
​निर्णायक युद्ध यह युद्ध दो प्रमुख मोर्चों पर लड़ा गया दक्षिण दक्कन में वेलेज़ली के भाई आर्थर वेलेज़ली भविष्य के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और उत्तर में जनरल जेरार्ड लेक ने कमान संभाली
​दक्कन में आर्थर वेलेज़ली ने असाय 1803 और अरगाँव 1803 में सिंधिया और भोंसले की संयुक्त सेनाओं को कुचल दिया ये जीतें विशाल लेकिन असंगठित मराठा सेनाओं के विरुद्ध ईआईसी सेना के बेहतर अनुशासन और संगठन का प्रमाण थीं
​उत्तर में जनरल लेक ने अलीगढ़ और दिल्ली पर कब्जा कर लिया उन्होंने दिल्ली 1803 में सिंधिया की सेना को हराया और फिर लासवारी 1803 में उन्हें निर्णायक रूप से पराजित किया मुगल सम्राट शाह आलम अब औपचारिक रूप से ब्रिटिश संरक्षण में आ गए जो उत्तर भारत पर ईआईसी की सर्वोच्चता का प्रतीक था
​होलकर की चुनौती 18041805 इंदौर के जसवंत राव होलकर युद्ध में देर से शामिल हुए उनके अभियान की विशेषता छापामार युद्ध Guerrilla Warfare थी जिससे ईआईसी को काफी कठिनाई और वित्तीय तनाव हुआ होलकर ने कर्नल मॉन्सन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को हराया जिससे कलकत्ता और लंदन में डर पैदा हो गया और अंततः वेलेज़ली को वापस बुलाने का कारण बना
[bookmark: _heading=h.rayhshsbpvi5]​3 संधियां और परिणाम
​भोंसले और सिंधिया की अधीनता 1803 दोनों सरदारों को अपमानजनक संधियां स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया भोंसले के साथ देवगाँव की संधि और सिंधिया के साथ सुरजीअंजनगाँव की संधि हुई
​क्षेत्रीय समर्पण ईआईसी ने विशाल क्षेत्र प्राप्त किए जिसमें भोंसले से उड़ीसा जिससे बंगाल और मद्रास के बीच भूमि मार्ग सुरक्षित हो गया और सिंधिया से उत्तर में दोआब क्षेत्र दिल्ली आगरा और गुजरात के हिस्से शामिल थे
​सहायक संधि दोनों सरदारों को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया
​युद्ध का अंत 1805 हालांकि होलकर के साथ बाद में एक अंतिम संधि हुई लेकिन 1805 तक परिसंघ की प्रमुख शक्तियाँ टूट चुकी थीं और उनका प्रतिरोध चरमरा गया था ईआईसी अब उत्तर और मध्य भारत की निर्विवाद स्वामी थी
[bookmark: _heading=h.lf0yqkji9qf2]​प्रशासनिक और कूटनीतिक विस्तार
​इस काल में सहायक संधि के माध्यम से ईआईसी का आक्रामक गैरसैन्य विस्तार भी देखा गया
[bookmark: _heading=h.eml7h4largco]​1 अवध की अधीनता 1801
​बहाना लॉर्ड वेलेज़ली ने तर्क दिया कि अवध के नवाब का प्रशासन कुप्रबंधन और कुशासन से ग्रस्त था यह एक सोचीसमझी कूटनीतिक चाल थी
​1801 की संधि नवाब को एक नई सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया
​आधे राज्य का समर्पण सहायक सेना की अत्यधिक बढ़ी हुई लागत का भुगतान करने के लिए नवाब को रोहिलखंड और निचले दोआब के उपजाऊ क्षेत्रों को ईआईसी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र थे
​राजनीतिक परिणाम अवध नवाब के नाममात्र शासन के अधीन रहा लेकिन इसकी आर्थिक शक्ति और सैन्य स्वतंत्रता पूरी तरह नष्ट हो गई
[bookmark: _heading=h.2gop5062bmql]​2 दक्षिणी रियासतों का विलय
​कर्नाटक 1801 कर्नाटक के नवाब की सभी शासन शक्तियाँ छीन ली गईं और वह ईआईसी का पेंशनभोगी बन गया उसके पूरे क्षेत्र का विलय कर लिया गया
तंजौर 1799 और सूरत 1800 इन राज्यों का पूरी तरह से विलय कर दिया गया और उनके शासकों को पेंशन देकर क्षेत्रीय राज्यों की प्रत्यक्ष संप्रभुता समाप्त कर दी गई
[bookmark: _heading=h.jxcdichwxndb]​3 नया साम्राज्यवादी भूगोल
​दशक के अंत तक ईआईसी का नियंत्रण हिमालय से लेकर दक्कन के पठार तक फैले एक निरंतर भूभाग पर हो गया केवल उत्तरपश्चिम में सिख साम्राज्य और मराठों के कुछ अवशेष प्रत्यक्ष प्रभाव से बाहर थे
​सर्वोच्चता का सिद्धांत Doctrine of Paramountcy वेलेज़ली ने प्रभावी रूप से सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्थापित किया जहाँ ईआईसी ने अन्य सभी भारतीय राज्यों पर अपनी श्रेष्ठता का दावा किया जिनकी संप्रभुता अब अंग्रेजों की इच्छा के अधीन थी
[bookmark: _heading=h.vntowa2so3t1]​आर्थिक और प्रशासनिक विकास
[bookmark: _heading=h.xsfyy5drckdv]​1 वेलेज़ली के बाद ईआईसी का वित्तीय संकट
​युद्ध ऋण वेलेज़ली के निरंतर और आक्रामक युद्धों के कारण 1805 तक ईआईसी का सार्वजनिक ऋण £10 मिलियन से बढ़कर £30 मिलियन से अधिक हो गया
​वेलेज़ली की वापसी 1805 विस्तारवाद की उच्च लागत और वित्तीय संकट के कारण वेलेज़ली को लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा वापस बुला लिया गया
​अहस्तक्षेप की बाद की नीति उनके उत्तराधिकारियों लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड जॉर्ज बार्लो को ईआईसी के वित्तीय स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए अहस्तक्षेप की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया
[bookmark: _heading=h.wwr46cjwjcxn]​2 राजस्व प्रणालियों का विकास
​स्थायी बंदोबस्त का विस्तार यद्यपि यह बंगाल के किसानों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा था फिर भी ईआईसी ने इसे अवध और बनारस के नए क्षेत्रों में विस्तारित करने का प्रयास किया
​रैयतवाड़ी प्रणाली का उदय मद्रास प्रेसीडेंसी में थॉमस मुनरो और माउंटस्टुअर्ट एल्फिंस्टन जैसे अधिकारियों ने रैयतवाड़ी प्रणाली की वकालत शुरू की इसके तहत सरकार सीधे किसान रैयत से राजस्व वसूलती थी जिसे अधिक कुशल माना गया
[bookmark: _heading=h.tf6gzxhel7wa]​सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम
[bookmark: _heading=h.d8e1558lv1jt]​1 प्राच्यवादी Orientalist दृष्टिकोण
​फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 वेलेज़ली ने कलकत्ता में इस कॉलेज की स्थापना की ताकि ईआईसी के सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं फारसी संस्कृत बंगाली और भारतीय कानून एवं संस्कृति में प्रशिक्षित किया जा सके इसका लक्ष्य ऐसे प्रशासक तैयार करना था जो स्थानीय संदर्भ को समझें और शासन को प्रभावी बना सकें
[bookmark: _heading=h.coa5evcg8e96]​2 प्रारंभिक मिशनरी और सांस्कृतिक चुनौतियां
​परंपरा को चुनौती यूरोपीय मिशनरियों की उपस्थिति ने भारतीय सामाजिक रीतिरिवाजों और धार्मिक प्रथाओं को चुनौती देना शुरू कर दिया
​वेल्लोर विद्रोह 1806 मद्रास प्रेसीडेंसी के वेल्लोर में भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया इसका तात्कालिक कारण नए सैन्य नियम थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था जैसे जाति सूचक चिन्हों पर रोक और दाढ़ीपगड़ी हटाना यह अंग्रेजों के सांस्कृतिक हस्तक्षेप के खिलाफ एक शुरुआती चेतावनी थी
[bookmark: _heading=h.9sitcsxlmgy7]​निष्कर्ष 18001810
​यह दशक भारत में ब्रिटिश विस्तार का निर्णायक क्षण था द्वितीय आंग्लमराठा युद्ध ने अंतिम स्वदेशी सैन्य चुनौती को समाप्त कर दिया सहायक संधि के आक्रामक अनुप्रयोग ने सभी प्रमुख राज्यों की स्वतंत्रता को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया जिससे एक ऐसा राजनीतिक ढांचा तैयार हुआ जो 1947 तक चला
[bookmark: _heading=h.kgnxrxa77isc]​1810 से 1820 पैक्स ब्रिटानिका की स्थापना और निर्णायक वर्चस्व
​1810 से 1820 का दशक लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नरजनरल 18131823 की नीतियों के प्रभुत्व वाला था उन्होंने अहस्तक्षेप की पिछली नीति को पलट दिया और आक्रामक सैन्य अभियान शुरू किए इस युग के अंत तक पिंडारियों का दमन हुआ मराठा परिसंघ का अंतिम रूप से उन्मूलन हुआ और ईआईसी द्वारा अधिग्रहित विशाल क्षेत्रों में नई राजस्व नीतियां लागू की गईं 1820 तक अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया था जिससे सभी प्रमुख संगठित स्वदेशी सैन्य प्रतिरोध समाप्त हो गए



[bookmark: _heading=h.d3gmxwf83tla]1 पिंडारियों का दमन 1817–1818
​वे कौन थे पिंडारी अनियमित सैन्य लुटेरों का एक समूह था—स्वतंत्र और भाड़े के घुड़सवार जो मूल रूप से मराठा सेनाओं से जुड़े थे मराठों के पतन के बाद वे स्वतंत्र गिरोह बन गए जो लूटपाट के बल पर जीवित थे जिससे मध्य भारत मालवा और राजपूताना में भारी अराजकता फैल गई
​समस्या पिंडारियों के छापे विशेष रूप से ब्रिटिश क्षेत्रों और निजाम जैसे सहयोगी राज्यों में ईआईसी EIC के लिए राजनीतिक रूप से शर्मनाक और आर्थिक रूप से विनाशकारी हो गए थे उनका अस्तित्व ईआईसी के सर्वोच्च रक्षक और व्यवस्था के व्यवस्थापक पैक्स ब्रिटानिका के दावे के प्रतिकूल था
​लॉर्ड हेस्टिंग्स की कार्रवाई हेस्टिंग्स ने स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उनके पूर्ण दमन को आवश्यक माना उन्होंने मध्य भारत में घेराबंदी का एक विशाल अभियान चलाया जिसमें 113000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया गया
​परिणाम संगठित और आधुनिक ब्रिटिश सेनाओं का सामना करने में असमर्थ पिंडारी पूरी तरह घेर लिए गए और नष्ट कर दिए गए 18171818 उनके नेता जैसे करीम खान वासिल मुहम्मद और चीतू पकड़े गए या मारे गए यह अभियान मध्य भारत पर पूर्ण ब्रिटिश सैन्य नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था
[bookmark: _heading=h.qst58v8jidid]​2 तृतीय और अंतिम आंग्लमराठा युद्ध 1817–1818
​मूल कारण पिंडारियों के खिलाफ ईआईसी के अभियान ने अंतिम संघर्ष का बहाना प्रदान किया मराठा सरदारों ने जब ब्रिटिश सेना की भारी हलचल और अपने प्रभाव क्षेत्रों पर खतरा देखा तो वे क्रोधित हो गए 1817 की पुणे की संधि के अपमान जिसने पेशवा की शक्ति को और कम कर दिया था के बाद उन्होंने एक आखिरी हताश प्रयास करने का निर्णय लिया
​युद्ध मराठा सेनाओं को खड़की पुणे और सीताबलडी नागपुर में तेजी से कुचल दिया गया
​अंतिम प्रहार—पेशवा पद का अंत 1818
​विलय पेशवा के क्षेत्रों को औपचारिक रूप से बॉम्बे प्रेसीडेंसी में मिला लिया गया
​बाजीराव द्वितीय का भाग्य पेशवा ने 1818 में आत्मसमर्पण कर दिया उन्हें पदच्युत कर दिया गया ₹8 लाख की वार्षिक पेंशन दी गई और कानपुर के पास बिठूर निर्वासित कर दिया गया
​राजनीतिक महत्व मराठा राष्ट्रीय अधिकार के पारंपरिक प्रतीक पेशवा के पद और कार्यालय को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया
[bookmark: _heading=h.5wn17ap1ie8e]​3 युद्ध के तत्काल परिणाम
​सर्वोच्चता की प्राप्ति इस युद्ध ने मराठा परिसंघ और भारत में किसी भी संगठित स्वदेशी सैन्य प्रतिरोध के निश्चित अंत को चिह्नित किया ईआईसी बिना किसी गंभीर प्रतिद्वंद्वी के सर्वोच्च शक्ति Paramount Power के रूप में उभरी
​क्षेत्रीय लाभ ईआईसी ने पेशवा के क्षेत्रों से पूरी बॉम्बे प्रेसीडेंसी और मध्य भारत के विशाल हिस्से मालवा और राजपूताना के कुछ हिस्से प्राप्त किए
​राजपूताना की अधीनता मराठों और पिंडारियों के उत्पीड़न से थके हुए राजपूत राज्यों ने उन संधियों को स्वीकार कर लिया जिन्होंने उन्हें ईआईसी का सहायक सहयोगी बना दिया
[bookmark: _heading=h.7nf4rq9ndyrc]​1 1813 का चार्टर एक्ट एक विधायी मोड़
​व्यापारिक एकाधिकार का अंत सबसे महत्वपूर्ण विधायी परिवर्तन यह था कि इस अधिनियम ने भारत के व्यापार पर ईआईसी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया
​अपवाद ईआईसी ने चीन के साथ चाय के व्यापार पर अपना एकाधिकार अगले 20 वर्षों के लिए बरकरार रखा
​महत्व यह परिवर्तन भारतीय बाजारों और कच्चे माल तक मुफ्त पहुंच के लिए ब्रिटिश निर्माताओं की बढ़ती मांग को दर्शाता था
​मिशनरी गतिविधि अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को धार्मिक और नैतिक सुधार के उद्देश्य से भारत में प्रवेश करने और काम करने की अनुमति दी इसने भविष्य के सांस्कृतिक और शैक्षिक हस्तक्षेपों की नींव रखी
​शिक्षा इसने अनिवार्य किया कि ईआईसी साहित्य के पुनरुद्धार और भारत के विद्वान मूल निवासियों के प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये खर्च करेगी यह अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के लिए पहला विधायी आवंटन था
[bookmark: _heading=h.pyd5x02s8gww]​1 रैयतवाड़ी प्रणाली का औपचारिक रूप Ryotwari System
​प्रस्तावक सर थॉमस मुनरो और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड
कार्यान्वयन मद्रास प्रेसीडेंसी और बॉम्बे प्रेसीडेंसी नए अधिग्रहित दक्कन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में विस्तारित
​यह कैसे काम करता था ईआईसी ने सीधे किसान रैयत के साथ बंदोबस्त किया राजस्व मिट्टी की गुणवत्ता और उपज के अनुमान के आधार पर तय किया गया था
​कठिनाई का कारण हालांकि सैद्धांतिक रूप से इसका उद्देश्य रैयत को जमींदारों से बचाना था लेकिन
​उच्च राजस्व मांग राजस्व की मांग मनमाने ढंग से बहुत अधिक थी अक्सर उपज के मूल्य का 45% से 55%
​कठोर भुगतान फसल खराब होने या बाजार की कीमतों के बावजूद भुगतान नकद में करना पड़ता था
​प्रत्यक्ष राज्य शोषण किसान ने केवल एक शोषक जमींदार को बदलकर दूसरे शोषक औपनिवेशिक राज्य को अपना लिया था
[bookmark: _heading=h.p54mfy59uufb]​2 महालवाड़ी प्रणाली Mahalwari System के प्रारंभिक प्रयोग
​यह प्रणाली उत्तर भारत के कब्जे वाले और विजित प्रांतों अवध और दोआब के हिस्से में शुरू हुई इसमें गाँव समुदाय महाल को बंदोबस्त की इकाई माना गया राजस्व की मांग गाँव के मुखिया लंबरदार या सामूहिक रूप से समुदाय के साथ तय की जाती थी
[bookmark: _heading=h.a8bf6p3jirqz]​3 आर्थिक प्रभाव विऔद्योगीकरण और व्यापार
​1813 के बाद ब्रिटिश सूती कपड़ों की बाढ़ ने भारतीय बाजार को भर दिया इससे भारत का विश्व प्रसिद्ध हथकरघा उद्योग बर्बाद हो गया भारतीय कारीगर मशीनी सामानों का मुकाबला नहीं कर सके इस प्रक्रिया ने लाखों कुशल श्रमिकों को वापस खेती की ओर धकेल दिया जिससे कृषि पर दबाव बढ़ा और ग्रामीण गरीबी गहरी हुई
[bookmark: _heading=h.6dslofktil4j]​1 रेजिडेंट की भूमिका
​सहायक राज्यों के दरबारों में ब्रिटिश रेजिडेंट की प्रणाली पूरी तरह से स्थापित हो गई रेजिडेंट अब केवल एक राजनयिक नहीं था बल्कि राज्य का वास्तविक शासक था जो प्रशासन वित्त और उत्तराधिकार के सभी पहलुओं में हस्तक्षेप करता था
[bookmark: _heading=h.wov6ji583mpw]​2 अंतिम मुगल अपमान
​लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनी बैठक के दौरान मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय के प्रति सम्मान दिखाने के पारंपरिक शिष्टाचार को मानने से इनकार कर दिया उन्होंने बराबरी के स्तर पर मिलने पर जोर दिया जो इस बात का प्रतीक था कि ईआईसी ही भारत की असली संप्रभु है और मुगल सम्राट दिल्ली में रहने वाला केवल एक पेंशनभोगी है
[bookmark: _heading=h.d3n8zvd0czwi]​3 प्रारंभिक भारतीय बौद्धिक प्रतिक्रिया
​यह दशक राजा राम मोहन राय जैसी प्रमुख हस्तियों के उदय का साक्षी रहा उन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ काम किया और आधुनिक शिक्षा की वकालत की ईआईसी की चुनौती ने भारतीय बुद्धिजीवियों को आंतरिक सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए प्रेरित किया
[bookmark: _heading=h.vq77napqpbnz]​1820 से 1830 राज की परिपक्वता और आधुनिकता का उदय
​1820 से 1830 के दशक में ब्रिटिश ध्यान आक्रामक सैन्य विजय से बदलकर व्यवस्थित प्रशासन और आंतरिक सुधार की ओर स्थानांतरित हो गया लॉर्ड एमहर्स्ट और बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक के तहत ईआईसी ने राजस्व संग्रह को अनुकूलित करने और कानूनी संरचनाओं को औपचारिक रूप देने पर ध्यान केंद्रित किया इस युग में बंगाल पुनर्जागरण फलाफूला और सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ पहला बड़ा विधायी हस्तक्षेप देखा गया



[bookmark: _heading=h.ytf3mqx8dyn]1 प्रथम आंग्लबर्मी युद्ध 1824–1826
​कारण और संदर्भ यह पारंपरिक भारतीय सीमाओं के बाहर अंग्रेजों द्वारा लड़ा गया पहला बड़ा सैन्य संघर्ष था यह युद्ध उत्तरपूर्व में सीमा विवादों के कारण शुरू हुआ था विशेष रूप से असम और मणिपुर के नियंत्रण को लेकर क्योंकि कोंगबाउंग राजवंश के तहत विस्तार कर रहे बर्मी साम्राज्य का ईआईसी EIC के प्रभाव क्षेत्र के साथ टकराव हुआ बर्मियों ने असम पर कब्जा कर लिया था और वे कछार में घुसपैठ कर रहे थे जिससे बंगाल को खतरा पैदा हो गया था
​चुनौती और घटनाक्रम यह युद्ध ईआईसी के लिए सबसे खर्चीले और कठिन युद्धों में से एक साबित हुआ ब्रिटिश सेना को बर्मा के घने और अपरिचित जंगलों में बीमारियों मलेरिया पेचिश के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ा और रसद की बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा कठिनाइयों के बावजूद ईआईसी की श्रेष्ठ नौसैनिक शक्ति और संसाधन अंततः निर्णायक साबित हुए
​निष्कर्ष यांडाबू की संधि 1826
​क्षेत्रीय लाभ बर्मी राजा ने असम अराकान और टेनासेरिम प्रांत ईआईसी को सौंप दिए यह एक महत्वपूर्ण विलय था जिसने भारत की पूरी उत्तरपूर्वी सीमा को सुरक्षित कर दिया
​हर्जाना बर्मा एक बड़ा युद्ध हर्जाना देने और अपनी राजधानी में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ
​महत्व इस युद्ध ने ईआईसी की सीमा को सुरक्षित किया और इसके राजनीतिक नियंत्रण को दक्षिणपूर्व एशिया में गहराई तक फैला दिया हालांकि लगभग 13 से 15 मिलियन पाउंड के विशाल वित्तीय बोझ ने ईआईसी की अर्थव्यवस्था को और तनावपूर्ण बना दिया और लंदन में असंतोष पैदा किया
[bookmark: _heading=h.rs211x1m9o82]​2 राजस्थान की अंतिम अधीनता
​पिंडारी युद्ध 18171818 के दौरान हस्ताक्षरित संधियों के बाद पूरा राजपूताना राजस्थान क्षेत्र सहायक संधि के ढांचे के तहत आ गया इस दशक में इन संधियों का पूर्ण कार्यान्वयन देखा गया जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि कई राजपूत राज्य ईआईसी के रेजिडेंट्स के राजनीतिक और सैन्य अधिकार के पूरी तरह से अधीन थे इसने एक विशाल और ऐतिहासिक रूप से अशांत क्षेत्र में सभी आंतरिक राजनीतिक पैंतरेबाजी और बाहरी युद्ध को समाप्त कर दिया जिससे पैक्स ब्रिटानिका ब्रिटिश शांति मजबूत हुई
[bookmark: _heading=h.bxwcr56y8izu]​3 भरतपुर की घेराबंदी 1826
​संघर्ष राजस्थान के भरतपुर के जाट किले में एक संक्षिप्त लेकिन प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ भरतपुर की अजेयता की प्रतिष्ठा थी क्योंकि उसने 1805 में लॉर्ड लेक की सेनाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था
​समाधान लॉर्ड कॉम्बरमेरे ने 1826 में किले पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया इस जीत का ब्रिटेन में जश्न मनाया गया क्योंकि इसने ब्रिटिश सैन्य शक्ति के खिलाफ एक अभेद्य भारतीय गढ़ के अंतिम मिथक को भी समाप्त कर दिया इस घटना ने पूरे भारत में ब्रिटिश सैन्य अजेयता की धारणा को और पुख्ता किया
[bookmark: _heading=h.g9wneyijhf4p]​1 रैयतवाड़ी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण
​मुनरो का शासन मद्रास रैयतवाड़ी प्रणाली के मुख्य समर्थक सर थॉमस मुनरो ने 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य किया उनके कार्यकाल में मद्रास प्रेसीडेंसी में इस प्रणाली को पूरी तरह से लागू किया गया
​उच्च करनिर्धारण का प्रभाव मुनरो के संरक्षणवादी इरादों के बावजूद राजस्व का निर्धारण अत्यधिक ऊँचा और कठोर बना रहा केंद्रीकृत प्रशासन की उच्च वित्तीय मांगों को पूरा करने के दबाव में ईआईसी अधिकारियों ने अक्सर भूमि या किसान की भुगतान क्षमता की अनदेखी की जिससे व्यापक कर्ज भूमि त्याग और किसानों में भारी संकट पैदा हुआ
[bookmark: _heading=h.akdh4ivcyqcw]​2 महालवाड़ी प्रणाली का औपचारिक रूप 1822 का विनियमन VII
​उत्तर के लिए समाधान उत्तर भारत के विजित क्षेत्रों में वर्षों के प्रयोग के बाद उत्तरपश्चिमी प्रांतों का स्थायी बंदोबस्त 1822 का विनियमन VII पारित किया गया
​मुख्य विशेषताएं इसने आधिकारिक तौर पर महालवाड़ी प्रणाली को औपचारिक रूप दिया बंदोबस्त गाँव समुदाय महाल या गाँव के मालिकाना हक रखने वालों के समूह के साथ एक निश्चित अवधि आमतौर पर 20 से 30 वर्ष के लिए किया जाना था
​दोष राजस्व का निर्धारण अक्सर कच्चे अनुमानों पर आधारित होता था और शुरू में इसे शुद्ध किराये के मूल्य के लगभग दोतिहाई की अत्यधिक उच्च दर पर तय किया गया था इस उच्च मांग के कारण बड़े पैमाने पर भूमि हस्तांतरण हुआ और पारंपरिक सामुदायिक ग्राम संरचना का विनाश हुआ क्योंकि कई प्राथमिक किसान कर नहीं चुका पाए और साहूकारों या गाँव के अमीर लोगों के हाथों अपनी ज़मीन खो बैठे
[bookmark: _heading=h.5uh9tkq1i3pm]​3 बेंटिक के तहत न्यायिक और प्रशासनिक सुधार
​बेंटिक युग 1828 के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक के आगमन ने सुधारों के प्रति एक ठोस प्रयास की शुरुआत की—जो इंडिया हाउस में जेम्स मिल जैसे आंकड़ों के नेतृत्व में उपयोगितावादी दर्शन Utilitarian philosophy और उदारवादी विचारों से प्रेरित था
​न्यायिक विकेंद्रीकरण बेंटिक ने न्याय प्रणाली को सुलभ बनाने के लिए विकेंद्रीकरण के कदम उठाए
​उन्होंने कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय और सर्किट अदालतों को समाप्त कर दिया जो अपनी सुस्ती और अक्षमता के लिए कुख्यात थीं
​उन्होंने उत्तरपश्चिमी प्रांतों आगरा के लिए अलग अपीलीय अदालतें सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत स्थापित कीं
​उन्होंने छोटे नागरिक मामलों को संभालने के लिए भारतीयों को अधीनस्थ न्यायाधीशों मुंसिफ और सदर अमीन के रूप में नियुक्त किया जो कॉर्नवालिस की सख्त बहिष्कार नीति से एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव था
[bookmark: _heading=h.xgl3w4nrq67s]​1 राजा राम मोहन राय और बंगाल पुनर्जागरण
​बौद्धिक केंद्र बंगाल पुनर्जागरण पूरे उफान पर था जिसका नेतृत्व राजा राम मोहन राय जैसी महान हस्तियों ने किया राय ने हिंदू समाज की जड़ता और बुराइयों की आलोचना करने के लिए तर्क और तुलनात्मक धार्मिक अध्ययन जैसे आधुनिक बौद्धिक उपकरणों का उपयोग किया
​ध्यान केंद्रित क्षेत्र
​एकेश्वरवाद उपनिषदों के तर्कवादी और एकेश्वरवादी दर्शन का प्रचार करना और मूर्तिपूजा के खिलाफ आवाज उठाना
​आधुनिक शिक्षा पश्चिमी विज्ञान और शिक्षा की वकालत करना जैसे 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना
​ब्रह्म समाज 1828 राय ने 1828 में औपचारिक रूप से ब्रह्म सभा बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना की यह एकेश्वरवाद तर्कसंगत पूजा और सामाजिक सुधार के लिए समर्पित एक औपचारिक संस्था बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने आधुनिक भारतीय चेतना की नींव रखी
[bookmark: _heading=h.d1i87platq0v]​2 सती प्रथा का उन्मूलन 1829
​प्रथा और दबाव विधवाओं को जलाने की रस्म सती प्रथा की लंबे समय से ब्रिटेन के मानवतावादियों और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय सुधारकों द्वारा आलोचना की जा रही थी राय के जोरदार अभियान और याचिकाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
​बेंटिक का हस्तक्षेप मानवीय चिंताओं और सामाजिक प्रगति की इच्छा से प्रेरित होकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 का विनियमन XVII पारित किया जिसने बंगाल प्रेसीडेंसी में सती प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित कर दिया
​महत्व यह औपनिवेशिक राज्य द्वारा विधायी आदेश के माध्यम से पहला बड़ा सफल सामाजिक सुधार था जिसने मानवता और सार्वजनिक व्यवस्था के नाम पर धार्मिक रीतिरिवाजों को दरकिनार कर दिया इसने औपनिवेशिक राज्य और भारतीय समाज के बीच संबंधों में एक नया मोड़ ला दिया
[bookmark: _heading=h.xxyopzl9236p]​3 शिशु हत्या और ठगी के खिलाफ शुरुआती कदम
​शिशु हत्या बेंटिक ने कन्या शिशु हत्या की प्रथा को दबाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए विशेष रूप से मध्य भारत के कुछ राजपूत कुलों के बीच
​ठगी की समस्या उत्तर और मध्य भारत में सक्रिय वंशानुगत लुटेरों और हत्यारों ठगों के संगठित गिरोह व्यापार और सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे इस दशक में कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में ठगी को दबाने के लिए व्यवस्थित अभियान की योजना और शुरुआती कार्यान्वयन देखा गया
[bookmark: _heading=h.shkis1ex0fqd]​1 वित्तीय तनाव और छंटनी
​युद्ध ऋण प्रथम आंग्लबर्मी युद्ध 18241826 का वित्तीय बोझ बहुत अधिक था इसके कारण लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने बेंटिक पर वित्तीय छंटनी का भारी दबाव डाला
​बेंटिक का मितव्ययिता अभियान बेंटिक को आर्थिक मितव्ययिता की सख्त नीति अपनानी पड़ी उन्होंने खर्चों की समीक्षा की और भत्तों में कटौती की जैसे हाफबट्टा अलाउंस प्रशासनिक परिवर्तन जैसे प्रांतीय अदालतों को बंद करना न केवल दक्षता के लिए बल्कि लागत बचाने के लिए भी किए गए थे
[bookmark: _heading=h.xeamtfs522h4]​2 उपयोगितावाद Utilitarianism का उदय
​जेम्स मिल द्वारा समर्थित अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख का दर्शन उपयोगितावाद इस अवधि के दौरान ब्रिटिश नीति का मार्गदर्शन करने वाली प्रमुख विचारधारा बन गई इसी दर्शन ने संहिताबद्ध कानूनों तर्कसंगत प्रशासन और सती प्रथा के उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों के लिए प्रेरित किया
[bookmark: _heading=h.5jpej7omdaou]​3 भाषा और शिक्षा का प्रश्न
​यद्यपि निर्णायक विधायी कदम 1835 तक टल गया था लेकिन शिक्षा के माध्यम—प्राच्य विद्या संस्कृत फारसी बनाम पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी विज्ञान—को लेकर बौद्धिक बहस इसी दशक में गंभीरता से शुरू हुई थी थॉमस मुनरो जैसे लोग शुरू में स्थानीय भाषा की शिक्षा के समर्थक थे लेकिन अंग्रेजी और पश्चिमी विज्ञान के पक्ष में राजा राम मोहन राय की प्रभावशाली आवाज ने पलड़ा झुकाना शुरू कर दिया था
[bookmark: _heading=h.v9u48yapvc3o]​1830 से 1840 उदारवादी सुधार का चरमोत्कर्ष और साम्राज्यवादी अतिरेक की त्रासदी
​1830 से 1840 का दशक दो विपरीत ताकतों द्वारा परिभाषित किया गया था 1830 के दशक की शुरुआत के तर्कसंगत और उपयोगितावादी सुधार जो अर्थव्यवस्था शिक्षा और कानूनी संहिताबद्धता पर केंद्रित थे और 1830 के दशक के उत्तरार्ध की आक्रामक विस्तारवादी विदेश नीति जिसका उद्देश्य मध्य एशिया में कथित रूसी खतरों का मुकाबला करना था—द ग्रेट गेम




[bookmark: _heading=h.44c02a9u46bn]1 1833 का चार्टर एक्ट ईआईसी की राजनीतिक भूमिका का निर्धारण
​संदर्भ मुक्त व्यापार और बेहतर प्रशासन की मांगों के बीच ईआईसी के चार्टर के नवीनीकरण का समय आया ब्रिटेन में उस समय उदारवाद और उपयोगितावाद का राजनीतिक दर्शन हावी था जो एक केंद्रीकृत और कुशल शासन पर जोर दे रहा था
​मुख्य संवैधानिक परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मोड़
​व्यापारिक भूमिका का अंत ईआईसी से उसके शेष सभी व्यापारिक कार्य छीन लिए गए जिसमें चीन के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार भी शामिल था कंपनी पूरी तरह से एक व्यापारिक निकाय से बदलकर ब्रिटिश क्राउन राजसत्ता के लिए विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बन गई
​केंद्रीकरण बंगाल के गवर्नरजनरल को आधिकारिक तौर पर भारत का गवर्नरजनरल नामित किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में इस पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति बने इसने भारत में संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्र पर केंद्रीकृत नियंत्रण की प्रक्रिया को पूरा किया
​कानून बनाना बॉम्बे और मद्रास प्रेसीडेंसियों की विधायी शक्तियाँ समाप्त कर दी गईं अब पूरे ब्रिटिश भारत के लिए अनन्य विधायी शक्ति गवर्नरजनरलइनकाउंसिल में निहित कर दी गई इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानूनों को अधिनियम Acts कहा गया जिन्होंने पुराने विनियमों Regulations का स्थान ले लिया
​भारतीयों का समावेश अधिनियम की धारा 87 में प्रावधान था कि भारत के किसी भी मूल निवासी को केवल उसके धर्म जन्म स्थान वंश या रंग के कारण कंपनी के अधीन कोई पद धारण करने से अयोग्य नहीं माना जाएगा हालांकि उच्च पदों के लिए व्यवहार में इसकी अनदेखी की गई लेकिन यह समान अवसर के सिद्धांत की पहली कानूनी मान्यता थी
[bookmark: _heading=h.t2dlmjbv495s]​2 कानूनी संहिताबद्धता और विधि आयोग 1835
​आवश्यकता हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश कानूनों की विविधता और विभिन्न प्रेसीडेंसियों में उनके असंगत अनुप्रयोग ने भारी प्रशासनिक भ्रम पैदा किया था 1833 के अधिनियम ने भारतीय कानूनों के संहिताबद्धकरण का आदेश देकर इसे हल किया
​प्रथम विधि आयोग थॉमस बैबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में 1835 में एक विधि आयोग की स्थापना की गई
​महत्व इस आयोग ने भारतीय दंड संहिता IPC आपराधिक प्रक्रिया संहिता और नागरिक प्रक्रिया संहिता का मसौदा तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया इसने एकीकृत आधुनिक भारतीय कानूनी प्रणाली की नींव रखी
[bookmark: _heading=h.3jigugtjvms1]​1 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम
​महान बहस संस्कृत और फारसी जैसी भारतीय शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के समर्थक प्राच्यविदों Orientalists और अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा के समर्थक आंग्लविदों Anglicists के बीच का संघर्ष अपने चरम पर पहुंच गया
​मैकाले का विवरण 1835 कानूनी सदस्य टीबी मैकाले ने आंग्लविदों के पक्ष में जोरदार तर्क दिए उनका प्रसिद्ध लक्ष्य भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रक्त और रंग में भारतीय हो लेकिन स्वाद विचारों नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांतFiltration Theory
​निर्णय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम को मंजूरी दी इसके बाद शिक्षा के लिए सारा सरकारी धन अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी विज्ञान और साहित्य पढ़ाने वाले संस्थानों को दिया जाने लगा
​प्रभाव और कठिनाई यह नीति एक सांस्कृतिक मोड़ थी इसने शिक्षित भारतीय संभ्रांत वर्ग के उदय की सुविधा तो दी लेकिन स्वदेशी शिक्षण संस्थानों की उपेक्षा हुई और शिक्षित वर्ग एवं आम जनता के बीच एक गहरी सांस्कृतिक और भाषाई खाई पैदा हो गई
[bookmark: _heading=h.dnf1zy7l5owm]​2 अन्य सामाजिक और मानवीय उपाय
​ठगी का दमन 1830 का दशक कर्नल विलियम स्लीमैन के नेतृत्व में ठगों के संगठित गिरोहों के खिलाफ अभियान सफलतापूर्वक पूरा हुआ इसके लिए विशेष न्यायाधिकरण और एक समर्पित पुलिस विभाग बनाया गया जिससे व्यापारिक मार्गों पर सुरक्षा आई
​दासता भारत में दासता के उन्मूलन की तैयारी जो 1843 में कानूनी रूप से समाप्त हुई इसी दशक में विधायी पूछताछ और प्रतिबंधों के साथ शुरू हुई
[bookmark: _heading=h.u1r79tq6vdy0]​3 आर्थिक और वित्तीय स्थिरीकरण
​मुद्रा सुधार 1835 बेंटिक ने पूरे ब्रिटिश भारत में विलियम चतुर्थ की छवि वाले एक समान रुपये के सिक्के को पेश करके मुद्रा का मानकीकरण किया इसने वाणिज्य को सरल बनाया और ईआईसी के वित्तीय नियंत्रण को मजबूत किया
[bookmark: _heading=h.7c6fniiysn9x]​1 ग्रेट गेम का संदर्भ
​ग्रेट गेम मध्य एशिया में वर्चस्व के लिए ब्रिटिश साम्राज्य EIC और रूसी साम्राज्य के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक संघर्ष था अंग्रेजों को डर था कि रूस भारत पर हमला करने के लिए फारस या अफगानिस्तान का आधार के रूप में उपयोग कर सकता है अफगानिस्तान में एक मित्रवत बफर स्टेट स्थापित करना उनका मुख्य भूराजनीतिक लक्ष्य बन गया
[bookmark: _heading=h.6a7exn8qa4mv]​3 प्रथम आंग्लअफ़गान युद्ध 1839–1842
​कारण ऑकलैंड की भूल लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान को रूसियों के प्रति बहुत मित्रवत मानते हुए उन्हें हटाकर निर्वासित ब्रिटिश समर्थक शाह शुजा को गद्दी पर बैठाने का फैसला किया
​त्रिपक्षीय संधि 1838 ऑकलैंड ने पंजाब के शासक रणजीत सिंह और शाह शुजा के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर आक्रमण करने के लिए एक गठबंधन बनाया
​आक्रमण 1839 ब्रिटिश सेना ने सफलतापूर्वक अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और काबुल में शाह शुजा को स्थापित कर दिया
​कठिनाई और संकट 1840 अफगान जनता ने शाह शुजा को एक विदेशी शक्ति द्वारा थोपा गया अवैध शासक माना काबुल में तैनात ब्रिटिश सेनाओं को बढ़ते जनविद्रोह का सामना करना पड़ा 1840 तक अफगान प्रतिरोध तीव्र हो गया जिसने 1842 की विनाशकारी वापसी की भूमिका तैयार की
[bookmark: _heading=h.dgrj7p4x0ll4]​1 बंगाल पुनर्जागरण की निरंतरता
​यंग बंगाल आंदोलन हिंदू कॉलेज के कट्टरपंथी शिक्षक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के उदारवादी विचारों से प्रेरित होकर यह आंदोलन उभरा इस समूह ने रूढ़िवादिता को चुनौती दी और महिला अधिकारों तथा आमूलचूल सामाजिक परिवर्तन की वकालत की
[bookmark: _heading=h.nvoaqg9gmv8e]​1840 से 1850 विलय का चरमोत्कर्ष और व्यपगत का सिद्धांत Doctrine of Lapse
​यह दशक ब्रिटिश भारतीय इतिहास में क्षेत्रीय विस्तार का सबसे आक्रामक काल था इसकी शुरुआत अफगान आपदा के तत्काल बाद हुई और अंत पंजाब के शक्तिशाली सिख साम्राज्य की पूर्ण विजय के साथ हुआ लॉर्ड डलहौजी 1848–1856 के कार्यकाल ने एक एकीकृत ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया
[bookmark: _heading=h.3s4vh61imydp]​1 अफ़गान आपदा का अंत 1842
​महाविपत्ति जनवरी 1842 में काबुल से पीछे हटती ब्रिटिश सेना के 16000 सैनिकों और अनुयायियों में से केवल एक यूरोपीय डॉ ब्रायडन जीवित जलालाबाद पहुंच सका इसने ब्रिटिश अजेयता के मिथक को चकनाचूर कर दिया
​नीति परिवर्तन गवर्नरजनरल लॉर्ड एलेनबरो 18421844 ने ऑकलैंड की नीति को पलट दिया और अफगानिस्तान से पूरी तरह हटकर दोस्त मोहम्मद खान को सही शासक के रूप में मान्यता दे दी
[bookmark: _heading=h.owz4qeq65g1z]​2 सिंध का विलय 1843
​सिंध रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह निचली सिंधु नदी को नियंत्रित करता था एलेनबरो ने संघर्ष के बहाने बनाए और सर चार्ल्स नेपियर ने मियामी के युद्ध 1843 में अमीरों को हराया सिंध का विलय कर लिया गया नेपियर ने स्वयं इसे एक अनुचित विजय माना था
[bookmark: _heading=h.cx2pyue2luas]​1 प्रथम आंग्लसिख युद्ध 1845–1846
​पृष्ठभूमि 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य उत्तराधिकार के संघर्ष और एक शक्तिशाली सेना खालसा के कारण अराजकता में डूब गया
​कारण 1845 में सिख सेना द्वारा सतलज नदी पार करने के बाद युद्ध शुरू हुआ सिख सेना अंग्रेजों के लिए अब तक की सबसे दुर्देय स्वदेशी सेना साबित हुई
​निष्कर्ष लाहौर की संधि1846 सिखों को एक कठोर संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया जलंधर दोआब ईआईसी को सौंप दिया गया भारी हर्जाना लगाया गया और सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया


[bookmark: _heading=h.8fo254xr589k]2 द्वितीय आंग्लसिख युद्ध और अंतिम विलय 1848–1849
​कारण 1846 की संधि की दंडात्मक शर्तों और ब्रिटिश रेजिडेंट के निरंतर हस्तक्षेप के कारण व्यापक असंतोष पैदा हुआ जिससे मुल्तान और लाहौर में दो बड़े विद्रोह हुए एक आक्रामक विस्तारवादी गवर्नरजनरल लॉर्ड डलहौजी 1848–1856 ने इसे अंतिम युद्ध के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया
​युद्ध इस युद्ध में चिलियांवाला का अनिर्णायक युद्ध और 1849 में गुजरात के युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत शामिल थी
​परिणाम 1849 में ईआईसी EIC द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया खालसा सेना को भंग कर दिया गया और महाराजा दलीप सिंह को पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया
​महत्व इस विजय ने अफगानिस्तान की तलहटी तक भारत की पूरी उत्तरपश्चिमी सीमा को सुरक्षित कर दिया और अंतिम स्वतंत्र बड़ी शक्ति को समाप्त कर दिया ईआईसी का क्षेत्र अब सिंधु से इरावदी बर्मा तक फैल गया जिससे उपमहाद्वीप की सैन्य अधीनता पूरी हो गई
[bookmark: _heading=h.wcs0xlz8kp9e]​1 व्यपगत का सिद्धांत Doctrine of Lapse
​यह क्या था यह नीति डलहौजी का विलय का प्राथमिक उपकरण थी इसके अनुसार यदि ब्रिटिश सर्वोच्चता के तहत कोई स्वदेशी राज्य बिना किसी प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उत्तराधिकारी गोद लेने का शासक का अधिकार ईआईसी की स्पष्ट अनुमति के बिना मान्य नहीं होगा ऐसे मामलों में राज्य व्यपगत Lapse हो जाएगा और ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया जाएगा
​औचित्य डलहौजी और ईआईसी ने दावा किया कि यह पारंपरिक भारतीय कानून पर आधारित था लेकिन इसका अनुप्रयोग ब्रिटिश शासन का विस्तार करने के लिए सरासर अवसरवाद था
​विलय 1848–1850
​सतारा 1848 इस सिद्धांत के तहत विलय किया गया पहला प्रमुख राज्य
​जैतपुर और संबलपुर 1849 इसी सिद्धांत का उपयोग करके दो और राज्यों का विलय किया गया
​प्रभाव और कठिनाई इस सिद्धांत ने पूरे भारत के शासक राजकुमारों के बीच गहरा असंतोष और अविश्वास पैदा किया जिन्होंने इसे प्रथागत हिंदू कानून का घोर उल्लंघन और सत्ता के लिए एक शिकारी कृत्य माना यह 1857 के विद्रोह की ओर ले जाने वाले असंतोष का एक प्राथमिक कारक बना
[bookmark: _heading=h.5doyuf216baw]​2 प्रशासनिक सुधार और नॉनरेगुलेशन प्रणाली
​पंजाब प्रशासन डलहौजी एक सुधारवादी प्रशासक था पंजाब के विलय के बाद उसने नॉनरेगुलेशन प्रणाली शुरू की—एक अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन जिसका नेतृत्व एक मुख्य आयुक्त और लॉरेंस भाइयों जैसे भरोसेमंद अधिकारियों का एक छोटा समूह करता था इस प्रणाली ने जटिल नियमों को दरकिनार करते हुए त्वरित न्याय और राजस्व संग्रह को प्राथमिकता दी
​सार्वजनिक कार्य Public Works डलहौजी ने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की नींव रखी
​रेलवे 1853 में पूरी हुई बॉम्बे से ठाणे की पहली रेलवे लाइन की योजना को अंतिम रूप दिया गया
​टेलीग्राफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ प्रणाली की योजना शुरू की गई
​गंगा नहर विशाल गंगा नहर पर इंजीनियरिंग का काम तेजी से चल रहा था
​महत्व ये परियोजनाएं रणनीतिक वाणिज्यिक और प्रशासनिक जरूरतों जैसे सैनिकों की तेजी से आवाजाही और कच्चे माल का परिवहन को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई थीं
[bookmark: _heading=h.a1xv3ko6slc1]​1 राजस्व प्रणालियों की समीक्षा
​भूमि राजस्व उत्तरपश्चिमी प्रांतों में महालवाड़ी और दक्षिण में रैयतवाड़ी प्रणाली के कठोर अनुप्रयोग से ग्रामीण ऋण और कृषि असंतोष बढ़ता रहा उच्च और कठोर राजस्व मांगें तथा साहूकारों की बढ़ती शक्ति इस समय की प्रणालीगत विशेषताएं थीं
[bookmark: _heading=h.85b4jxdt2o8q]​2 सामाजिकधार्मिक तनाव
​लेक्स लोकी अधिनियम Lex Loci Act 1850 इस महत्वपूर्ण विधायी अधिनियम ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन किया इसने सुनिश्चित किया कि दूसरे धर्म जैसे ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वाला व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं होगा
​प्रभाव रूढ़िवादी हिंदुओं द्वारा इस कानून को ईसाई धर्म परिवर्तन के लिए सरकारी प्रोत्साहन और उनके धार्मिक रीतिरिवाजों में गंभीर हस्तक्षेप के रूप में देखा गया इसने औपनिवेशिक राज्य के खिलाफ धार्मिक और सांस्कृतिक आक्रोश को भड़काया
[bookmark: _heading=h.fmjh0vqvcmy1]​1850 से 1860 केंद्रीकरण का चरमोत्कर्ष और महान विद्रोह
​यह दशक ईस्ट इंडिया कंपनी EIC की सत्ता के अंतिम दावे और उसके बाद इसके पूर्ण विघटन का प्रतिनिधित्व करता है डलहौजी के आधुनिकीकरण और विलय की नीतियों ने एक बड़ी प्रतिक्रिया Backlash पैदा की जिसका समापन 185758 के विद्रोह में हुआ
[bookmark: _heading=h.yw85582irpk6]​1 व्यपगत के सिद्धांत का निरंतर अनुप्रयोग
​आक्रामक अनुप्रयोग 1850–1856 डलहौजी ने इस नीति को अभूतपूर्व उत्साह के साथ लागू किया जिससे निम्नलिखित का विलय हुआ
​बघाट 1850
​उदयपुर 1852
​नागपुर 1853 शासक की मृत्यु पर एक प्रमुख मराठा राज्य का विलय
​झाँसी 1854 रानी लक्ष्मीबाई की याचिका के बावजूद शासक की मृत्यु के बाद विलय यह 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना
​कठिनाई और आक्रोश इन विलयों ने प्रथागत कानूनों का उल्लंघन किया और रियासतों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा की
[bookmark: _heading=h.lkhkm5j6loqc]​2 कुशासन के बहाने विलय
​अवध का विलय 1856 यह डलहौजी का सबसे विवादास्पद कार्य था
​बहाना ईआईसी ने दावा किया कि नवाब वाजिद अली शाह कुशासन के दोषी थे
​खतरा क्यों था अवध 50 वर्षों से एक वफादार सहयोगी था इसका विलय विश्वासघात के रूप में देखा गया
​सिपाहियों पर प्रभाव बंगाल सेना के अधिकांश सिपाही अवध से थे इस विलय ने उनके परिवारों और संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित किया जिससे सेना में विद्रोह की आग भड़की
[bookmark: _heading=h.fg5nz4igseng]​3 मुगल और मराठा उपाधियों का अंत
​मुगल सम्राट डलहौजी ने घोषणा की कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी को लाल किले से बाहर जाना होगा और वह अपनी शाही उपाधि खो देगा
​पेशवा की पेंशन डलहौजी ने अंतिम पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन वापस लेने की घोषणा की नाना साहब कानपुर में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता बने
[bookmark: _heading=h.gf538mn2xejo]​1 रेलवे टेलीग्राफ और डाक क्रांति
​रेलवे 1853 से पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे के बीच 1853 में खोली गई
​संदेह का कारण रेलवे को ब्रिटिश सैनिकों की तेजी से आवाजाही और जाति व्यवस्था को तोड़ने एक ही डिब्बे में सभी जातियों का बैठना के माध्यम के रूप में संदेह की दृष्टि से देखा गया
​इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ यह सैन्य नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण था लेकिन भारतीयों ने इसे विदेशी शासकों की पूर्ण शक्ति के संकेत के रूप में देखा
​डाक सुधार 1854 पूरे ब्रिटिश भारत में समान आधा आना डाक दर की शुरुआत की गई



[bookmark: _heading=h.gegj7uo2l2py]2 शिक्षा और सार्वजनिक निर्माण
​वुड्स डिस्पैच 1854 इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसने निम्नलिखित सिफारिशें कीं
​प्रत्येक प्रेसीडेंसी में एक लोक शिक्षण विभाग Department of Public Instruction की स्थापना
​लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में स्थापित
​प्राथमिक विद्यालयों स्थानीय भाषा से लेकर हाई स्कूल और कॉलेजों अंग्रेजी माध्यम तक शिक्षा की एक श्रेणीबद्ध प्रणाली को बढ़ावा देना प्रभाव इसने अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता को अंतिम रूप दिया जिससे सांस्कृतिक मतभेद और गहरे हो गए
​सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD एक अलग PWD की स्थापना की गई जिसका ध्यान सिंचाई नहरों और सड़कों के निर्माण जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड पर था यह आंतरिक सुरक्षा और संसाधनों के दोहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था
[bookmark: _heading=h.840cn8at5rez]​3 राजस्व प्रणालियाँ और कृषि संकट
​भूमि अधिकार पूछताछ डलहौजी ने निजी व्यक्तियों के पास मौजूद करमुक्त भूमि इनाम की वैधता की जांच के लिए इनाम कमीशन नियुक्त किया हजारों संपत्तियों के शीर्षक Title अमान्य घोषित कर दिए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया
आक्रोश का कारण इसे भूमिपति अभिजात वर्ग और निजी संपत्ति की पवित्रता पर सीधे हमले के रूप में देखा गया जिससे जमींदारों के बीच गहरा डर पैदा हो गया
[bookmark: _heading=h.wu93khdril1b]​1 विद्रोह के कारण यह क्या था और क्यों हुआ
​राजनीतिक कारण व्यपगत के सिद्धांत झाँसी नागपुर के व्यापक प्रयोग और अवध के अनैतिक विलय ने शासकों के बीच ब्रिटिश इरादों के प्रति सार्वभौमिक अविश्वास पैदा कर दिया
​आर्थिक कारण
​कृषि संकट कठोर रैयतवाड़ी और महालवाड़ी बंदोबस्त इनाम भूमि की जब्ती और साहूकार वर्ग के उदय ने किसानों और छोटे जमींदारों को अपार कष्ट दिए
​विऔद्योगीकरण ब्रिटिश मशीनी सामानों की निरंतर आमद ने भारतीय कारीगरों बुनकरों कुम्हारों आदि को बर्बाद कर दिया
​सामाजिकधार्मिक कारण
​सुधार के उपाय सती प्रथा का उन्मूलन 1829 और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जैसे उपायों को रूढ़िवादी तत्वों ने हिंदू धर्म और परंपरा में सीधा हस्तक्षेप माना
​लेक्स लोकी अधिनियम 1850 इसे ईसाई धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने के रूप में देखा गया
​नस्लीय अहंकार ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीयों के प्रति प्रदर्शित की जाने वाली दूरी और नस्लीय श्रेष्ठता की भावना
​सैन्य कारण तात्कालिक कारण
​सिपाहियों की शिकायतें वेतन और पदोन्नति में भेदभाव जातिगत चिह्न पहनने पर रोक और भत्ता विदेशी सेवा भत्ता की समाप्ति
​सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 इसमें नए रंगरूटों के लिए समुद्र पार सेवा करना अनिवार्य था जिसे काला पानी पार करने के धार्मिक निषेध का उल्लंघन माना गया
​कारतूस की घटना अंतिम चिंगारी—यह अफवाह कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सुअर मुसलमानों के लिए वर्जित की चर्बी लगी थी
[bookmark: _heading=h.f89e1bmy84pi]​2 विद्रोह का घटनाक्रम 18571858
​शुरुआत विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और तेजी से बंगाल सेना में फैल गया सिपाही दिल्ली पहुंचे जहां उन्होंने वृद्ध बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया
​मुख्य केंद्र और नेता
​दिल्ली बहादुर शाह जफर नाममात्र प्रमुख वक्त खान वास्तविक कमांडर
​कानपुर नाना साहब अंतिम पेशवा के दत्तक पुत्र और तात्या टोपे
​लखनऊ बेगम हजरत महल
झाँसी रानी लक्ष्मीबाई
​बरेली खान बहादुर खान
​ब्रिटिश प्रतिक्रिया अंग्रेजों ने अत्यधिक क्रूरता के साथ जवाब दिया विद्रोह मुख्य रूप से समन्वय की कमी दक्षिण भारत और पंजाब की वफादारी और विद्रोहियों के पास भविष्य के लिए किसी आधुनिक विजन की कमी के कारण विफल रहा
[bookmark: _heading=h.smiyn8modcia]​1 भारत सरकार अधिनियम 1858
​सत्ता का हस्तांतरण इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और भारत के शासन क्षेत्रों और राजस्व की शक्ति सीधे ब्रिटिश क्राउन राजसत्ता को हस्तांतरित कर दी
​ब्रिटेन में नया प्रशासन
​भारत सचिव Secretary of State for India ब्रिटिश संसद में एक नया कैबिनेट मंत्री पद बनाया गया जिसकी सहायता के लिए इंडिया काउंसिल थी इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जगह ले ली
​भारत में नया प्रशासन
​वायसराय भारत के गवर्नरजनरल को अब वायसराय क्राउन का व्यक्तिगत प्रतिनिधि की उपाधि भी दी गई लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने
[bookmark: _heading=h.rqigfky8x6m]​2 महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1 नवंबर 1858
​इलाहाबाद में वायसराय कैनिंग द्वारा जारी इस उद्घोषणा ने क्राउन की नई नीतियों की घोषणा की
​विलय का अंत क्राउन ने देशी राजाओं के सम्मान और गरिमा को बनाए रखने का वादा किया और भविष्य में किसी भी विलय से इनकार कर दिया जिससे व्यपगत का सिद्धांत समाप्त हो गया
​धार्मिक सहिष्णुता भारतीय लोगों के धार्मिक विश्वासों और रीतिरिवाजों में अहस्तक्षेप का वादा किया गया
[bookmark: _heading=h.rmqff4ih4iqy]​3 सेना का पुनर्गठन पील कमीशन1858
​बंगाल में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाकर 12 और मद्रासबॉम्बे में 25 कर दिया गया
​तोपखाने Artillery को विशेष रूप से यूरोपीय नियंत्रण में रखा गया
​भविष्य में एकता रोकने के लिए सेना को फूट डालो और राज करो Divide and Rule के आधार पर मार्शल रेस सिख गोरखा पठान और विभिन्न जातियों को मिलाकर संगठित किया गया
[bookmark: _heading=h.dqsfwxsg0fa9]​1860 से 1870 सुदृढ़ीकरण विकेंद्रीकरण और आधुनिक शासन
​1857 के विद्रोह के झटके के बाद 1860 से 1870 का दशक संरचनात्मक बदलावों का समय था वायसराय लॉर्ड कैनिंग और उनके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में ब्रिटिश राज ने आंतरिक स्थिरता आर्थिक शोषण और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए
[bookmark: _heading=h.5ns3cjl137jw]​1 रियासतों के प्रति नई नीति
​रवैये में बदलाव 1857 से अंग्रेजों ने सबसे बड़ा सबक यह सीखा कि देशी शासकों और जमींदारों को नाराज करना खतरनाक है
​व्यपगत की वापसी व्यपगत का सिद्धांत Doctrine of Lapse हमेशा के लिए वापस ले लिया गया
​गोद लेने की सनद शासकों को औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार दिया गया इससे देशी शासक क्राउन के वफादार सहयोगी बन गए
[bookmark: _heading=h.61y27skfp01p]​2 भारतीय परिषद अधिनियम 1861
​प्रतिनिधित्व की शुरुआत प्रशासन और जनता के बीच संपर्क की कमी को दूर करने के लिए भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया
​विधायी शक्ति की बहाली बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियाँ बहाल की गईं प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत
​भारतीय प्रतिनिधित्व वायसराय की केंद्रीय विधायी परिषद में गैरआधिकारिक सदस्यों के रूप में भारतीयों को नामांकित किया गया जैसे बनारस के राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव
​पोर्टफोलियो प्रणाली लॉर्ड कैनिंग ने आधुनिक कैबिनेट शैली के शासन की नींव रखी जहाँ परिषद के प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग जैसे गृह राजस्व सैन्य सौंपा गया
[bookmark: _heading=h.df0bk9pw9q8]​3 न्यायिक सुदृढ़ीकरण और एकरूपता
​हाई कोर्ट एक्ट 1861 पुराने सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर उनके स्थान पर कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित किए गए 1862
​कानूनों का संहिताबद्धकरण
​भारतीय दंड संहिता IPC 1860 पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एक समान आपराधिक कानून
​आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1861 और नागरिक प्रक्रिया संहिता 1859 लागू की गईं प्रभाव इन संहिताओं ने एक आधुनिक और एकीकृत कानूनी प्रणाली बनाई हालांकि यह गरीबों के लिए पहुंच से बाहर थी और अक्सर यूरोपीय हितों का पक्ष लेती थी



[bookmark: _heading=h.aq3fbapwyjor]1 वित्तीय पुनर्गठन और बजट निर्माण
​संकट 1857 के विद्रोह को दबाने की लागत लगभग £50 मिलियन 5 करोड़ पाउंड थी जिसने भारतीय खजाने को पंगु बना दिया था
​जेम्स विल्सन 1860 वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन को व्यवस्था बहाल करने के लिए ब्रिटेन से भेजा गया था उन्हें अक्सर भारतीय बजट का जनक कहा जाता है उन्होंने निम्नलिखित की शुरुआत की
​प्रथम आधुनिक बजट 1860 राजस्व और व्यय के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित वार्षिक बजट पेश किया
​नए कर उन्होंने एक लाइसेंस कर और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आयकर Income Tax की शुरुआत की प्रारंभ में ₹500 से अधिक की आय पर 5% कर लगाया गया जो आधुनिक तर्ज पर भारत में प्रत्यक्ष कराधान की शुरुआत थी
​मुद्रा और बैंकिंग कागजी मुद्रा Paper Currency प्रणाली शुरू की गई और सरकार ने सिक्कों के निर्माण पर नियंत्रण कर लिया जिससे चांदी के रुपये का मानकीकरण हुआ
[bookmark: _heading=h.6zu3cp112gqt]​2 कृषि नीतियां और व्यावसायीकरण
​स्थायी बंदोबस्त की जांच राजस्व प्रणालियों की विफलता को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था हालांकि स्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई लेकिन ब्रिटिश सरकार ने शक्तिशाली जमींदार वर्ग के एक और विद्रोह के डर से इसे पलटने का साहस नहीं किया
​किरायेदार अधिकार किरायेदारों के शोषण के कारण होने वाली अशांति को दूर करने के लिए बंगाल किराया अधिनियम 1859 का अधिनियम X पारित किया गया था इसने उन किरायेदारों के अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जिनके पास 12 वर्षों से भूमि थी ताकि जमींदार उन्हें मनमाने ढंग से बेदखल न कर सकें यह राज Raj का पहला सुरक्षात्मक कृषि कानून था
​कृषि का व्यावसायीकरण इस दशक में ब्रिटेन को निर्यात करने के लिए नकदी फसलों कपास जूट नील को आक्रामक रूप से बढ़ावा दिया गया
​कपास की तेजी Cotton Boom अमेरिकी गृहयुद्ध 18611865 ने ब्रिटिश मिलों को कपास की आपूर्ति काट दी जिससे भारतीय कपास की कीमतों में भारी उछाल आया इससे बॉम्बे प्रेसीडेंसी में धन का प्रवाह हुआ लेकिन 1865 के बाद कीमतों में गिरावट से ग्रामीण ऋण बढ़ गया जो 1875 के दक्कन दंगों का कारण बना
​नील की खेती करने वालों का कष्ट नील की खेती के लिए मजबूर किए गए किसानों के उत्पीड़न के कारण बंगाल में नील विद्रोह 18591860 हुआ सरकार को नील आयोग के माध्यम से हस्तक्षेप करना पड़ा जो संगठित किसान प्रतिरोध की एक दुर्लभ जीत थी
[bookmark: _heading=h.lbwqyhco1fqs]​1 रेलवे नेटवर्क का विस्तार
​रणनीतिक निवेश 1857 के बाद अंग्रेजों ने रेलवे के सैन्य महत्व को समझा प्रशासनिक केंद्रों कलकत्ता दिल्ली बॉम्बे और बंदरगाहों को आंतरिक कच्चे माल के स्रोतों से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया
​प्रभाव रेलवे ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ दिया जिससे नकदी फसलों पर निर्भरता गहरी हुई
[bookmark: _heading=h.lq8bb3bbrt6m]​2 दूरसंचार और डाक प्रणाली
​इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ 1857 के विद्रोह को दबाने में अमूल्य साबित हुए टेलीग्राफ नेटवर्क का विस्तार किया गया इसे वैश्विक समुद्री केबल से जोड़ा गया जिससे भारत सीधे लंदन से जुड़ गया
​भारतीय डाकघर अधिनियम 1866 इसने डाक सेवा को और अधिक परिष्कृत किया जिससे प्रांतों को प्रशासनिक और सामाजिक रूप से जोड़ा गया
[bookmark: _heading=h.91ud0lt54pq6]​1 प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय शासन
​राजस्व की आवश्यकता वित्तीय बाधाओं ने राज Raj को विकेंद्रीकरण के एक सीमित रूप की ओर धकेला
​प्रारंभिक कदम वित्तीय प्रशासन को आंशिक रूप से विकेंद्रीकृत किया गया जिससे प्रांतों को शिक्षा स्वच्छता और पुलिस जैसी स्थानीय सेवाओं के लिए धन जुटाने की जिम्मेदारी दी गई
​नगर पालिकाएं Municipalities बड़े शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना शुरू हुई हालांकि ये ब्रिटिश अधिकारियों के वर्चस्व में थीं लेकिन ये भारत में स्थानीय स्वशासन की पहली प्रयोगशालाएँ थीं
[bookmark: _heading=h.dryetfxz7idm]​2 शिक्षा और बौद्धिक धाराएं
​विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में स्थापित कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालयों ने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त भारतीय स्नातकों की पहली पीढ़ी तैयार की
​भाषाई प्रेस Vernacular Press का उदय बंगाली मराठी और हिंदी के समाचार पत्र राजनीतिक अभिव्यक्ति और सामाजिक आलोचना के मंच बन गए जिससे एक जागरूक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उदय हुआ
​सामाजिक सुधार ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे नेताओं ने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा के लिए काम करना जारी रखा
[bookmark: _heading=h.4e12ivj357th]​3 प्रारंभिक राजनीतिक संघ राष्ट्रवाद के बीज
​यह दशक प्रारंभिक राजनीतिक संघों के विकास का साक्षी रहा ये जन आंदोलन नहीं थे लेकिन भारतीय शिकायतों को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण थे
​ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादाभाई नौरोजी द्वारा लंदन में स्थापित
​पूना सार्वजनिक सभा 1870 एमजी रानाडे द्वारा स्थापित
​भेदभाव का कष्ट वादों के बावजूद भारतीयों को उच्च सिविल सेवा ICS से बाहर रखा गया परीक्षा का केवल लंदन में होना और आयु सीमा का कम होना नस्लीय बहिष्कार का प्रतीक था जो राजनीतिक विवाद का मुख्य बिंदु बन गया
[bookmark: _heading=h.udy76utdjxzp]​1870 से 1880 साम्राज्य का शिखर विकेंद्रीकरण और अफगान संकट
​यह दशक लॉर्ड मेयो 18691872 लॉर्ड नॉर्थब्रुक 18721876 और लॉर्ड लिटन 18761880 के कार्यकाल वाला था यह शाही भव्यता और अफगान सीमा पर रूस के खिलाफ एक विनाशकारी विदेशी नीति का समय था
[bookmark: _heading=h.8l8f00we4fgv]​1 वित्तीय विकेंद्रीकरण मेयो का प्रस्ताव 1870
​समस्या अत्यधिक केंद्रीकृत प्रणाली अक्षम थी प्रांतीय सरकारों के पास बचत करने का कोई प्रोत्साहन नहीं था और वे अक्सर अनुदान खोने के डर से साल के अंत में फिजूलखर्ची करती थीं
​लॉर्ड मेयो का समाधान 1870 मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की योजना पेश की
​प्रणाली जेल पुलिस शिक्षा सड़क और चिकित्सा सेवाओं जैसे खर्चों को केंद्र से प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया
​अनुदान प्रांतों को एक निश्चित एकमुश्त अनुदान दिया गया यदि उन्हें अधिक धन की आवश्यकता होती तो उन्हें स्थानीय स्तर पर स्वयं कर लगाने की अनुमति दी गई
​महत्व यह प्रशासनिक सुधार का एक महत्वपूर्ण मोड़ था इसने प्रांतीय स्तर पर दक्षता और जिम्मेदारी की शुरुआत की और स्थानीय स्वशासन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के वित्तीय बोझ को भारतीयों पर डालना था



[bookmark: _heading=h.791fhdl1211r]2 विकेंद्रीकरण के अगले चरण
​लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल 1872–1876 नॉर्थब्रुक ने वित्तीय सुधारों को जारी रखा और प्रांतों को हस्तांतरित मदों के दायरे को और बढ़ाया वे सौंपे गए राजस्व Assigned Revenues की प्रणाली की ओर बढ़े जिससे प्रांतों को सीधे आय के कुछ स्रोत मिल गए
​लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 अंडमान द्वीप समूह में एक निरीक्षण दौरे के दौरान एक पठान कैदी ने मेयो की हत्या कर दी यह भारतीय इतिहास में किसी वायसरायगवर्नरजनरल की एकमात्र हत्या थी
​बंगाल का अकाल 18731874 फसल खराब होने के कारण बंगाल बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में भीषण अकाल पड़ा
​नीतिगत प्रतिक्रिया लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने एक सक्रिय और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया उन्होंने अनाज वितरण के लिए नए रेलवे नेटवर्क का उपयोग किया और राहत कार्यों पर महत्वपूर्ण खर्च किया जिससे जनहानि को सफलतापूर्वक रोका जा सका यह 1866 के उड़ीसा अकाल के दौरान प्रदान की गई न्यूनतम राहत के बिल्कुल विपरीत था
​विवाद उनकी इस नीति की ब्रिटिश सरकार ने बहुत खर्चीली होने के कारण आलोचना की नॉर्थब्रुक ने अपनी वित्तीय और विदेश नीतियों को लेकर गृह सरकार लंदन के साथ संघर्ष के कारण जल्द ही इस्तीफा दे दिया
[bookmark: _heading=h.4sqba7prm4hi]​2 1876-1878 का भीषण अकाल
​महाविपत्ति मद्रास बॉम्बे मैसूर हैदराबाद और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित करने वाला यह अकाल भारतीय इतिहास के सबसे बुरे अकालों में से एक था जिसमें अनुमानित 55 लाख से 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी
​नीतिगत विफलता वायसराय लॉर्ड लिटन 1876–1880 जो सख्त लाइसेज़फेयर अहस्तक्षेप आर्थिक सिद्धांत और अपने महंगे विदेशी युद्धों के वित्तपोषण की आवश्यकता से प्रेरित थे ने राहत के प्रति एक कठोर और न्यूनतम दृष्टिकोण अपनाया उनका मानना था कि राज्य का हस्तक्षेप बाजार को बिगाड़ता है
​अकाल आयोग 1878 आपदा के विशाल पैमाने ने सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया लिटन ने सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 के अकाल आयोग की नियुक्ति की
​महत्व इस आयोग ने आधुनिक अकाल संहिताओं Famine Codes और नीतियों की नींव रखी जिन्हें 1880 के दशक में औपचारिक रूप दिया गया इसमें राहत सिंचाई कार्यों और आपदा प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश दिए गए यह त्रासदी औपनिवेशिक राजस्व दबाव के तहत कृषि अर्थव्यवस्था की नाजुकता और मानवीय जीवन के ऊपर सिद्धांतों को प्राथमिकता देने के विनाशकारी परिणामों को रेखांकित करती है
[bookmark: _heading=h.ac2ucuxcdh1o]​1 शाही पदवी अधिनियम 1876 और दिल्ली दरबार
​अधिनियम ब्रिटिश संसद ने शाही पदवी अधिनियम 1876 पारित किया जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को कैसरएहिंद भारत की साम्राज्ञी की उपाधि दी गई
​दरबार 1877 लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया की नई उपाधि की घोषणा करने के लिए जनवरी 1877 में दिल्ली में एक विशाल और भव्य शाही दरबार का आयोजन किया
​आक्रोश दरबार का यह तमाशा जिसमें अत्यधिक खर्च और आडंबर शामिल था उस समय आयोजित किया गया जब दक्षिण और पश्चिम भारत में भीषण अकाल पड़ा था शाही विलासिता और सामूहिक भुखमरी के बीच इस स्पष्ट अंतर ने व्यापक आक्रोश पैदा किया और उभरते भारतीय प्रेस तथा राजनीतिक संघों द्वारा इसकी कड़ी आलोचना की गई
[bookmark: _heading=h.jf87vm1pepun]​2 द्वितीय आंग्लअफ़गान युद्ध 1878–1880
​संदर्भ ग्रेट गेम रूस के साथ प्रतिद्वंद्विता तेज हो गई थी जब अफगान अमीर शेर अली खान ने काबुल में एक रूसी राजनयिक मिशन को स्वीकार किया 1878 लेकिन ब्रिटिश मिशन को प्रवेश देने से इनकार कर दिया तो लिटन ने इसे एक सीधी चुनौती के रूप में देखा
​कारण लिटन की आक्रामकता लिटन एक वैज्ञानिक सीमा Scientific Frontier लागू करने और अफगानिस्तान में एक स्थायी ब्रिटिश रेजिडेंट रखने के लिए दृढ़ था उसने अल्टीमेटम जारी किया और उसकी समाप्ति पर आक्रमण का आदेश दे दिया
​घटनाक्रम और कठिनाइयाँ ब्रिटिश सेना ने तेजी से प्रमुख अफगान शहरों पर कब्जा कर लिया 1879 की गंडमक की संधि के साथ युद्ध समाप्त होता लगा जिसने ब्रिटिश रेजिडेंट और रणनीतिक खैबर दर्रे पर नियंत्रण सुनिश्चित किया हालांकि अफगान जनता ने जल्द ही विद्रोह कर दिया और सितंबर 1879 में रेजिडेंट सर लुई कैवग्नारी की काबुल में हत्या कर दी गई
​अंत युद्ध लंबा खिंच गया जिससे खर्चीले सैन्य अभियान चलाने पड़े लिटन की अग्रगामी नीति Forward Policy अंततः विफल रही जिससे भारतीय खजाने पर भारी दबाव पड़ा और लिटन को 1880 में पद से हटा दिया गया
[bookmark: _heading=h.srfx3z1bbicf]​1 वैधानिक नागरिक सेवा Statutory Civil Service 1879
​बहिष्कार वादों के बावजूद भारतीयों को उच्च नागरिक सेवा ICS से बाहर रखा गया क्योंकि परीक्षाएँ केवल लंदन में होती थीं और अधिकतम आयु सीमा लगातार कम की जा रही थी लिटन द्वारा 1878 में घटाकर 19 वर्ष कर दी गई
​लिटन का समझौता सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में बढ़ते राजनीतिक आंदोलन को शांत करने के लिए लिटन ने 1879 में वैधानिक नागरिक सेवा शुरू की
​प्रक्रिया ICS के 16 पदों को स्थानीय सरकारों द्वारा भारतीय मूल के लोगों के नामांकन से भरा जाना था
​विफलता यह प्रणाली पूरी तरह विफल रही क्योंकि नामांकित व्यक्ति अक्सर अभिजात वर्ग के पसंदीदा उम्मीदवार होते थे जिनके पास उचित प्रशिक्षण नहीं था इन पदों को मुख्य ICS पदों से निम्न माना जाता था और जल्द ही इसे समाप्त कर दिया गया
[bookmark: _heading=h.yca8g0i0dgnh]​2 विधायी दमन लिटन युग
​वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लिटन ने भाषाई प्रेस स्थानीय भाषाओं के समाचार पत्र पर बेहतर नियंत्रण पाने और अपनी नीतियों विशेषकर अकाल और अफगान युद्ध की आलोचना को चुप कराने के लिए यह अधिनियम पारित किया
​प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेटों को प्रकाशकों से बॉन्ड बंधपत्र मांगने का अधिकार दिया गया कि वे सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने वाली कोई भी चीज़ प्रकाशित नहीं करेंगे मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम था और अदालत में अपील का कोई अधिकार नहीं था
​प्रभाव यह प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला था और इसे तुरंत मुंह बंद करने वाला कानून Gagging Act कहा गया इससे व्यापक सार्वजनिक आक्रोश पैदा हुआ
​हथियार अधिनियम Arms Act 1878 लिटन ने यह अधिनियम पारित किया जिसके तहत भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक आपराधिक अपराध बना दिया गया महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अधिनियम यूरोपीय लोगों पर लागू नहीं होता था जो लिटन के शासन में निहित नस्लीय भेदभाव को दर्शाता है
[bookmark: _heading=h.2p1kkyyo4l2n]​3 संगठित राजनीतिक आंदोलन का उदय
​इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में स्थापित यह राष्ट्रवादी युग का पहला वास्तविक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन था
​पहला बड़ा अभियान इंडियन एसोसिएशन ने ICS परीक्षा की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 करने के लिटन के फैसले के खिलाफ पूरे उत्तर भारत में एक विशाल अभियान चलाया इसने शिक्षित मध्यम वर्ग को लामबंद किया और अखिल भारतीय राजनीतिक आंदोलन की शक्ति का प्रदर्शन किया
[bookmark: _heading=h.wbckivoi3ljl]​1880 से 1890 संगठित राष्ट्रवाद का उदय और उदारवादी प्रयोग
​यह दशक ब्रिटिश भारत के राजनीतिक परिदृश्य में तेजी से बदलाव का साक्षी रहा लॉर्ड रिपन 1880–1884 के उदारवादी प्रयास और लॉर्ड डफ़रिन 1884–1888 की रूढ़िवादिता के बीच के तनाव ने भारतीय संभ्रांत वर्ग के राजनीतिक लामबंदी में योगदान दिया
[bookmark: _heading=h.klb6voa303f]​1 दमनकारी अधिनियमों की वापसी
​वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का निरसन 1882 रिपन ने तुरंत लिटन के 1878 के दमनकारी प्रेस कानून को रद्द कर दिया इस फैसले ने भारतीय भाषाओं के प्रेस को आजादी दी जिससे राष्ट्रीय मुद्दों और सामाजिक आलोचना के स्वर मुखर हुए इस कार्य ने रिपन को भारतीयों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया
[bookmark: _heading=h.8j2jzgd12e2y]​2 स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव 1882
​ऐतिहासिक प्रस्ताव रिपन ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है
​मुख्य प्रावधान
​उद्देश्य इसका लक्ष्य केवल प्रशासन में सुधार करना नहीं बल्कि भारतीयों को स्वशासन की कला में प्रशिक्षित करना था
​संरचना स्थानीय बोर्ड जिला और नगरपालिका स्थापित किए गए जिनमें गैरआधिकारिक सदस्यों की संख्या कम से कम दोतिहाई होनी थी
​निर्वाचन सिद्धांत जहाँ भी संभव हो गैरआधिकारिक सदस्यों को चुनाव के माध्यम से चुना जाना था
​गैरआधिकारिक अध्यक्ष स्थानीय निकायों की अध्यक्षता एक गैरआधिकारिक अध्यक्ष यानी एक भारतीय द्वारा की जानी थी



[bookmark: _heading=h.jyxc22llv81j]3 शैक्षिक सुधार
​हंटर आयोग 1882 रिपन ने 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग नियुक्त किया
​सिफारिशें आयोग ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया इसने सिफारिश की कि सरकार को माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए और व्यावसायिक प्रशिक्षण Vocational Training की आवश्यकता पर बल दिया इससे शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों की भागीदारी बढ़ी
[bookmark: _heading=h.y8h0zbrmthf6]​4 प्रथम कारखाना अधिनियम 1881
​उद्देश्य भारतीय और ब्रिटिश परोपकारियों के विरोध के बाद कारखाना श्रमिकों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की बिगड़ती स्थिति में सुधार करना
​प्रावधान
​सात वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया
​बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित किए गए
​सभी श्रमिकों के लिए महीने में चार छुट्टियों का प्रावधान किया गया
​कठिनाई और सीमाएं यह अधिनियम बहुत ही सीमित था जो केवल 100 या अधिक लोगों वाले कारखानों पर लागू होता था इसने वयस्क श्रमिकों को सुरक्षा नहीं दी और चायकॉफी के बागानों पर लागू नहीं हुआ जहाँ की स्थितियाँ बहुत कठोर थीं फिर भी यह भारत में औद्योगिक श्रम से संबंधित पहला विधायी उपाय था
[bookmark: _heading=h.j2hi709abptw]​5 इल्बर्ट बिल विवाद 18831884
​कारण नस्लीय विशेषाधिकार मौजूदा कानून के तहत कोई भारतीय न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी आपराधिक मामले में यूरोपीय ब्रिटिश नागरिक का मुकदमा नहीं चला सकता था यह न्यायिक प्रणाली में नस्लीय भेदभाव का स्पष्ट उदाहरण था
​विवाद विधि सदस्य सीपी इल्बर्ट ने इस भेदभाव को समाप्त करने और भारतीय न्यायाधीशों को गोरों के मुकदमे सुनने का समान अधिकार देने के लिए एक विधेयक पेश किया
​प्रतिक्रिया श्वेत विद्रोह White Mutiny भारत में यूरोपीय समुदाय ने इसका हिंसक और संगठित विरोध किया उन्होंने एक डिफेंस एसोसिएशन बनाई और सरकार पर भारी दबाव डाला जिससे रिपन को झुकना पड़ा
​समझौता विधेयक में संशोधन किया गया जिससे इसका मूल उद्देश्य ही समाप्त हो गया अंतिम रूप में प्रावधान किया गया कि यूरोपीय नागरिक भारतीय न्यायाधीश के मामले में आधी यूरोपीय जूरी की मांग कर सकते हैं
​महत्व राजनीतिक मोड़
​सीखा गया सबक इस विवाद ने ब्रिटिश समुदाय के नस्लीय अहंकार को उजागर किया और भारतीयों को दिखा दिया कि अंग्रेज इतनी आसानी से सत्ता या अधिकार नहीं देंगे
​भारतीय लामबंदी भारतीयों को एहसास हुआ कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए यूरोपीय लोगों की तरह संगठित राजनीतिक संगठन की आवश्यकता है यह विवाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक बना
[bookmark: _heading=h.t0be3ydq6i9i]​1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का गठन 1885
​संदर्भ इल्बर्ट बिल के बाद उपजा असंतोष और आर्थिकराजनीतिक शिकायतों पर चर्चा के लिए एक राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता महसूस की गई
​एओ ह्यूम की भूमिका एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने अखिल भारतीय राजनीतिक निकाय स्थापित करने की पहल की कांग्रेस का पहला सत्र दिसंबर 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी WC Bonnerjee ने की
​सेफ्टी वाल्व सिद्धांत Safety Valve Theory
​यह क्या था इस सिद्धांत के अनुसार ह्यूम और डफ़रिन का प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसा मंच बनाना था जहाँ शिक्षित भारतीय अपनी राजनीतिक कुंठा को शांतिपूर्ण ढंग से निकाल सकें ताकि 1857 जैसा कोई जनविद्रोह न हो
​भारतीय दृष्टिकोण भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि कांग्रेस दो दशकों की राजनीतिक शिक्षा और लामबंदी का तार्किक परिणाम थी और ह्यूम ने केवल एक सुविधाजनक मंच प्रदान किया जिससे शुरुआती वर्षों में सरकारी संदेह से बचा जा सके
​शुरुआती मांगें कांग्रेस की शुरुआती मांगें नरम थीं—जैसे विधायी परिषदों में अधिक प्रतिनिधित्व भारत में ही ICS परीक्षा का आयोजन और सैन्य खर्च में कटौती
[bookmark: _heading=h.afqlc1w5pwkr]​2 तृतीय आंग्लबर्मी युद्ध और विलय 1885
​कारण अंग्रेज ऊपरी बर्मा Upper Burma में फ्रांसीसी प्रभाव से डरते थे और सागौन Teak के व्यापार पर कब्जा करना चाहते थे अंतिम बहाना एक ब्रिटिश कंपनी पर बर्मी राजा थिबॉ द्वारा लगाए गए जुर्माने का विवाद बना
​परिणाम यह युद्ध केवल दो सप्ताह चला 1886 में ऊपरी बर्मा को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया गया यह भारतीय उपमहाद्वीप के बाहरी क्षेत्र में अंग्रेजों का अंतिम बड़ा क्षेत्रीय अधिग्रहण था
[bookmark: _heading=h.nkgrbv8mcoyw]​1 आर्थिक और सैन्य दबाव
​वित्तीय तनाव बर्मा युद्ध और अफगान सीमा पर रूसी गतिविधि के कारण सैन्य खर्च बढ़ गया जिससे खजाने पर बोझ पड़ा
​कृषि कीमतें वैश्विक स्तर पर कृषि वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई जिससे उन किसानों को नुकसान हुआ जिन्हें निश्चित भूराजस्व चुकाने के लिए कपास और गेहूं वैश्विक बाजार में बेचने पड़ते थे इससे ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ी
[bookmark: _heading=h.tiejbtcqrwxy]​1 पश्चिमी शिक्षा और नया वर्ग
​हंटर आयोग की सिफारिशों से उच्च शिक्षा का विस्तार हुआ जिससे पश्चिमी शिक्षा प्राप्त भारतीयों का एक बड़ा समूह तैयार हुआ वकीलों पत्रकारों और शिक्षकों के इस वर्ग ने ब्रिटिश उदारवादी विचारों का उपयोग करके ब्रिटिश शासन की ही आलोचना शुरू की
[bookmark: _heading=h.70xsf8f6lqks]​2 सामाजिक सुधार की गति
​आयु सहमति विधेयक Age of Consent Bill जैसे मुद्दों पर 1880 के दशक के उत्तरार्ध में बहस शुरू हुई जिसने समाज के सुधारवादी और रूढ़िवादी वर्गों के बीच टकराव को उजागर किया
[bookmark: _heading=h.tbvevfls0pk1]​3 वायसराय का बदलता नजरिया
​शुरुआत में नरम रहने वाले लॉर्ड डफ़रिन ने बाद में कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक Microscopic Minority कहकर खारिज कर दिया जिससे शुरुआती राष्ट्रवादियों में और अधिक रोष पैदा हुआ
[bookmark: _heading=h.o1p33ms81an3]​1890 से 1900 उग्रवाद का उदय और साम्राज्यवादी दमन
​यह दशक लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894–1899 के कार्यकाल और ब्रिटिश सरकार की रूढ़िवादी नीतियों वाला था 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद ब्रिटिश प्रशासन ने शिक्षित भारतीयों के प्रभाव को कम करने के लिए जवाबी रणनीतियां अपनानी शुरू कीं
[bookmark: _heading=h.2ab55fp7ahgm]​1 भारतीय परिषद अधिनियम 1892
​संदर्भ कांग्रेस की बढ़ती मांगों के जवाब में अंग्रेजों ने बहुत ही कम रियायतें देते हुए पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की
​अधिनियम के प्रावधान
​सदस्यता में वृद्धि केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों में अतिरिक्त गैरआधिकारिक सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई
​अप्रत्यक्ष चुनाव पहली बार प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अप्रत्यक्ष रूप से पेश किया गया कुछ सीटें नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों की सिफारिशों पर नामांकन से भरी गईं
​कार्य विस्तार परिषदों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया लेकिन मतदान का नहीं और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का नहीं
​कठिनाई और सीमा कांग्रेस ने इसे एक दिखावा करार दिया क्योंकि इसमें सीधे चुनाव या वित्त पर नियंत्रण का प्रावधान नहीं था



[bookmark: _heading=h.gj2c9zgmrba9]1 18961897 का भीषण अकाल और प्लेग
​संकट भारत प्राकृतिक आपदाओं के एक विनाशकारी मेल से जूझ रहा था
​अकाल 18961897 फसल खराब होने के कारण उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से में व्यापक अकाल पड़ा
​प्लेग 1896 में बॉम्बे से शुरू होकर ब्यूबोनिक प्लेग तेजी से प्रमुख शहरी केंद्रों में फैल गया
​अकाल नीति 1878 के अकाल आयोग की सिफारिशों के बावजूद राहत कार्यों का क्रियान्वयन अक्सर धीमा अपर्याप्त और नौकरशाही उलझनों में फंसा रहा सरकार द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति पर अडिग रहने के कारण भारी जनहानि और पीड़ा हुई
​प्लेग का प्रबंधन प्रशासन ने प्लेग को नियंत्रित करने के लिए घरघर तलाशी जबरन निरीक्षण और संपत्ति जलाने जैसे कदम उठाए जो अक्सर क्रूर और स्थानीय धार्मिक रीतिरिवाजों के प्रति असंवेदनशील थे इस भारी हस्तक्षेप ने जनता में तीव्र रोष पैदा किया विशेष रूप से महाराष्ट्र में
[bookmark: _heading=h.yqz8k2opvkx]​2 मुद्रा अस्थिरता और आर्थिक तनाव
​चांदी का संकट इस दशक के दौरान सोने के मानक वाली ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में चांदी के रुपये के मूल्य में भारी गिरावट आई इसका कारण दुनिया भर में देशों का गोल्ड स्टैंडर्ड स्वर्ण मानक की ओर बढ़ना था
​परिणाम रुपयापाउंड अनुपात इस गिरावट का मतलब था कि अंग्रेजों को लंदन में पाउंड में अपनी देनदारियां चुकाने और यूरोपीय अधिकारियों को वेतन देने के लिए भारत में अधिक रुपये खर्च करने पड़ रहे थे
​उपाय दबाव में आकर सरकार ने रुपये को स्थिर करने के लिए कदम उठाए और अंततः दशक के अंत तक भारत को गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड की ओर ले गई फौलर कमेटी 18981899 द्वारा औपचारिक
​भारत को नुकसान मुद्रा के इस खेल ने भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर ब्रिटिश अधिकारियों और साम्राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजी निवेश की कमी और अत्यधिक भूराजस्व की मांगों के कारण दबी रही
[bookmark: _heading=h.ya02x7b4asmu]​1 उदारवादी बनाम उग्रवादी वैचारिक विभाजन की शुरुआत
​उदारवादियों की विफलता दादाभाई नौरोजी और जीके गोखले जैसे नेताओं की पुरानी पीढ़ी प्रार्थना याचिकाओं और विरोध प्रदर्शनों Prayers Petitions Protests तथा ब्रिटिश न्याय भावना पर विश्वास करती थी युवा नेताओं ने उनके इस संवैधानिक दृष्टिकोण को विफल माना विशेष रूप से 1892 के अधिनियम के बाद
​उग्रवादी विचारधारा बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र लाला लाजपत राय पंजाब और बिपिन चंद्र पाल बंगाल ने अधिक मुखर आत्मनिर्भर और जनआधारित राजनीतिक संघर्ष की वकालत शुरू की उन्होंने भारतीय संस्कृति और धार्मिक पुनरुत्थानवाद से शक्ति प्राप्त की
​सांस्कृतिक लामबंदी तिलक ने जनता को लामबंद करने और राष्ट्रवादी विचारों को फैलाने के लिए धार्मिक उत्सवों—गणपति उत्सव 1893 और शिवाजी उत्सव 1895 का सफलतापूर्वक उपयोग किया उन्होंने राष्ट्रवाद को शिक्षित वर्ग के दायरे से बाहर निकालकर आम जनता तक पहुँचाया
[bookmark: _heading=h.ytcyjgf0wlro]​2 प्रारंभिक क्रांतिकारी गतिविधियाँ
​चापेकर बंधु 1897 पुणे महाराष्ट्र में प्लेग प्रशासन की क्रूरता से उपजे असंतोष के परिणामस्वरूप 1897 में चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण द्वारा प्लेग कमिश्नर डब्ल्यूसी रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दी गई
​महत्व यह कार्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में संगठित राजनीतिक हत्या और क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत थी जो औपनिवेशिक प्रशासन के प्रति जनता के गहरे गुस्से का प्रतीक था
​तिलक पर मुकदमा बाल गंगाधर तिलक को उनके मराठी अखबार केसरी में भड़काऊ लेख लिखने के लिए राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया उन्हें कारावास की सजा हुई जिससे वे इस कारण के लिए लंबी जेल काटने वाले पहले राष्ट्रवादी नेता बने और प्रतिरोध के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में उभरे
[bookmark: _heading=h.450qy1njet5n]​3 विधायी जवाबी कार्रवाई
​राजद्रोह का कानून चापेकर बंधुओं द्वारा की गई हत्या और तिलक के उदय से घबराकर सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोह का कानून को अत्यधिक सख्त बना दिया इससे राजनीतिक आलोचकों को गिरफ्तार करना आसान हो गया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भी सीमित हो गई
[bookmark: _heading=h.rjtwscmv6hzx]​1 भूमि नीति और प्रशासन
​अकाल संहिता और सिंचाई विनाशकारी अकालों ने सरकार को सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाने और अकाल संहिता को औपचारिक रूप देने के लिए मजबूर किया हालांकि उच्च राजस्व की मांग कम नहीं हुई
​पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 Punjab Land Alienation Act यह पंजाब के किसानों की जमीन को गैरकृषि साहूकारों के हाथों में जाने से रोकने के लिए पारित किया गया था
[bookmark: _heading=h.oipznvqw90h]​1900 से 1910 कर्जनवादी साम्राज्यवाद का चरमोत्कर्ष और जनराष्ट्रवाद का उदय
​यह दशक लॉर्ड कर्जन वायसराय 18991905 की नीतियों द्वारा परिभाषित किया गया था कर्जन ब्रिटिश साम्राज्य की कार्यकुशलता और स्थायित्व में विश्वास रखते थे लेकिन उनके कार्यों ने भारत में पहले संगठित जनआंदोलन को जन्म दिया
[bookmark: _heading=h.p6w8mzn868zi]​1 शैक्षिक सुधार और नियंत्रण
​भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 कर्जन का मानना था कि विश्वविद्यालय राजनीतिक आंदोलनों के केंद्र बन गए हैं
​प्रक्रिया इस अधिनियम के माध्यम से विश्वविद्यालयों में सरकारी सदस्यों नामांकित अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई जिससे भारतीयों का प्रतिनिधित्व कम हो गया
​प्रभाव शिक्षित वर्ग ने इसे उच्च शिक्षा को दबाने और शैक्षणिक संस्थानों पर राजनीतिक नियंत्रण करने का प्रयास माना
[bookmark: _heading=h.dpq5pxjyrat6]​2 प्रशासनिक केंद्रीकरण
​कलकत्ता कॉर्पोरेशन अधिनियम 1899 कर्जन ने कलकत्ता कॉर्पोरेशन में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या कम कर दी यह स्थानीय स्वशासन पर सीधा हमला था
​पुलिस आयोग 1902 पुलिस सुधार के लिए आयोग नियुक्त किया गया लेकिन यह प्रणाली भ्रष्टाचार और औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति अधीनता में ही डूबी रही
​प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 कर्जन का एक सकारात्मक योगदान था इसके तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना हुई और ताजमहल जैसे स्मारकों के संरक्षण के लिए धन आवंटित किया गया
[bookmark: _heading=h.7ba4hmzfknzk]​3 आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 Official Secrets Act
​कर्जन ने इस कानून का दायरा बढ़ाकर इसमें प्रशासनिक मामलों को भी शामिल कर लिया गोपनीय सरकारी जानकारी प्रकाशित करना एक गंभीर अपराध बना दिया गया यह प्रेस की स्वतंत्रता पर सीधा हमला था ताकि औपनिवेशिक नौकरशाही की आलोचना को रोका जा सके
[bookmark: _heading=h.h355yeca8gcc]​4 बंगाल का विभाजन 1905
​आधिकारिक बहाना कर्जन ने दावा किया कि बंगाल प्रांत जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल थे 78 करोड़ की आबादी के साथ बहुत बड़ा है और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए इसका प्रशासन संभालना कठिन है
​वास्तविक उद्देश्य बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र था कर्जन का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रवादी ताकतों को कमजोर करने के लिए बंगाल को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करना था
​विभाजन की योजना 16 अक्टूबर 1905
​पूर्वी बंगाल और असम मुस्लिम बहुल क्षेत्र जिसकी राजधानी ढाका थी
​पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल क्षेत्र जिसकी राजधानी कलकत्ता ही रही



[bookmark: _heading=h.snr4ridun6fu]2 प्रतिक्रिया—स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन
​विरोध विभाजन का हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने अभूतपूर्व विरोध किया प्रारंभ में 16 अक्टूबर 1905 विभाजन के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया
​आंदोलन के चार स्तंभ
​स्वदेशी स्वदेशी और भारतीय निर्मित वस्तुओं के प्रचार और उपभोग पर जोर
​बहिष्कार सभी ब्रिटिश सामानों विशेष रूप से मैनचेस्टर के कपड़ों और लिवरपूल के नमक का बहिष्कार
​राष्ट्रीय शिक्षा औपनिवेशिक नियंत्रण से बाहर भारतीयों को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज
​निष्क्रिय प्रतिरोध और जन आंदोलन जनता को जोड़ने के लिए जनसभाओं जुलूसों समितियों और स्वयंसेवी संगठनों का उपयोग
​जन लामबंदी यह भारतीय संघर्ष का पहला वास्तविक जन आंदोलन था जिसने छात्रों महिलाओं और शहरी मध्यम वर्ग को सफलतापूर्वक संगठित किया
​आर्थिक राष्ट्रवाद इसने भारतीय उद्योगों को भारी बढ़ावा दिया क्योंकि उपभोक्ताओं ने विदेशी कपड़ों और चीनी का त्याग कर दिया स्वदेशी कारखाने बैंक और बीमा कंपनियाँ तेजी से शुरू हुईं
[bookmark: _heading=h.w7thp2knjeei]​1 उदारवादी बनाम उग्रवादी मुख्य अंतर
​उदारवादी गोपाल कृष्ण गोखले फिरोजशाह मेहता स्वदेशी का समर्थन केवल बंगाल तक सीमित रखा ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन का लक्ष्य रखा और संवैधानिक तरीकों पर भरोसा किया
​उग्रवादी बीजी तिलक लाला लाजपत राय बीसी पाल स्वराज पूर्ण स्वशासन को लक्ष्य घोषित किया बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध को शेष भारत में फैलाने की वकालत की और आत्मनिर्भरता व प्रत्यक्ष कार्रवाई में विश्वास जताया
[bookmark: _heading=h.wni14pp8lqom]​2 सूरत विभाजन 1907
​चरमोत्कर्ष दोनों गुटों के बीच संघर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चयन और बहिष्कार प्रस्ताव के विस्तार को लेकर चरम पर पहुँच गया
​विभाजन 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में असहमति के कारण बड़ा टकराव हुआ कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई उदारवादी और उग्रवादी
​भारत को नुकसान इस विभाजन ने अगले दशक के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया अंग्रेजों ने तुरंत उदारवादियों को खुश करने और उग्रवादियों को दबाने की नीति अपनाई जिससे तिलक जैसे नेताओं को अलगथलग कर जेल भेज दिया गया
[bookmark: _heading=h.46y0drptr2t5]​1 सांप्रदायिक राजनीति का जन्म
​मुस्लिम लीग 1906 वायसराय मिंटो द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम रईसों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला में मिंटो से मुलाकात की और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल Separate Electorates की मांग की
​स्थापना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग AIML की औपचारिक स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई
​महत्व नुकसान लीग का गठन भारत में औपचारिक सांप्रदायिक राजनीति की पहली अभिव्यक्ति थी इसने हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के कर्जन के प्रयास को सफल बनाया जिसने भविष्य के भारत को मौलिक रूप से आकार दिया
[bookmark: _heading=h.1vjofhwb904a]​2 क्रांतिकारी आतंकवाद क्रांतिकारी आंदोलन
​भूमिगत आंदोलन उदारवादियों की विफलता और उग्रवादियों के दमन के बाद क्रांतिकारियों के छोटे समूहों ने हिंसा का रास्ता अपनाया
​अनुशीलन समिति बंगाल में इन समूहों ने गुप्त समितियों का गठन किया
​मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक क्रूर ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया खुदीराम बोस की फांसी ने युवाओं को और अधिक कट्टरपंथी बना दिया
[bookmark: _heading=h.sl94n6e6qu6r]​1 भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्लेमिंटो सुधार
​सिद्धांत इन सुधारों को विधायी परिषदों के विस्तार के लिए बनाया गया था लेकिन इसमें संसदीय स्वशासन का कोई प्रावधान नहीं था
​मुख्य प्रावधान
​प्रतिनिधित्व में वृद्धि परिषदों में निर्वाचित गैरआधिकारिक सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई
वायसराय की परिषद में पहले भारतीय पहली बार एक भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था में नियुक्त किया गया
​पृथक निर्वाचन मंडल सबसे हानिकारक प्रावधान मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत थी इसका मतलब था कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में केवल मुसलमान ही मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए वोट कर सकते थे
​भारत को नुकसान मार्ले ने स्पष्ट किया कि इन सुधारों का उद्देश्य संसदीय शासन की ओर ले जाना नहीं था पृथक निर्वाचन मंडल ने राजनीतिक व्यवस्था में सांप्रदायिकता को संस्थागत रूप दे दिया जो अंततः पाकिस्तान की मांग का आधार बना
[bookmark: _heading=h.t33k6jywmlvq]​1910 से 1920 विश्व युद्ध का युग और गांधी का उदय
​यह दशक लॉर्ड हार्डिंग 1910–1916 और लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916–1921 के कार्यकाल वाला था प्रथम विश्व युद्ध की मांगों और क्रांतिकारी लहर ने ब्रिटिश सरकार को कुछ राजनीतिक रियायतें देने पर मजबूर किया
[bookmark: _heading=h.da1tm2t7yn22]​1 दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन 1911
​अवसर किंग जॉर्ज पंचम भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट और क्वीन मैरी ने दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य शाही दरबार का आयोजन किया
​घोषणाएं हार्डिंग की रियायतें
​बंगाल विभाजन का रद्दीकरण बंगाल को फिर से एकीकृत किया गया यह स्वदेशी आंदोलन की एक बड़ी जीत थी हालांकि इसी समय बिहार और उड़ीसा जैसे नए प्रांत बनाए गए
​राजधानी का स्थानांतरण ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया
​कारण कलकत्ता राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र बन गया था प्रशासन को राजनीति से दूर करने और शाही शक्ति के एक ऐतिहासिक और भव्य केंद्र के रूप में दिल्ली को पेश करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया
[bookmark: _heading=h.sagke4dsw7rd]​2 प्रथम विश्व युद्ध 1914–1918
​भारतीय समर्थन गांधीजी सहित अधिकांश राष्ट्रवादी नेताओं ने युद्ध में अंग्रेजों का बिना शर्त समर्थन किया उन्हें लगा कि वफादारी के बदले युद्ध के बाद स्वशासन प्राप्त होगा
​भारत का योगदान और कष्ट
​जनशक्ति 13 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने विदेशों में सेवा की
​वित्तीय बोझ भारत ने युद्ध के लिए भारी धन £100 मिलियन का उपहार और सामग्री प्रदान की
​आर्थिक प्रभाव कठिनाई युद्ध के कारण भारी मुद्रास्फीति महंगाई हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में जबरन भर्ती के कारण जनता में गहरा रोष पैदा हुआ
​क्रांतिकारी गतिविधियाँ इस दौरान विदेश में गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में भारत में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई हालांकि वे सफल नहीं हुए



[bookmark: _heading=h.kf3rh2l9xsgx]1 लखनऊ समझौता 1916
​कांग्रेस का पुनर्मिलन 1914 में बीजी तिलक जेल से रिहा हुए और राष्ट्रवादी दबाव के कारण 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का फिर से एकीकरण हो गया इसने राष्ट्रीय आंदोलन में एकता और नई ऊर्जा भर दी
​कांग्रेसलीग एकता सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम लखनऊ समझौता 1916 था—यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग AIML के बीच संवैधानिक सुधारों की एक संयुक्त योजना थी
​कांग्रेस की रियायत कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन मंडल Separate Electorates की मांग को स्वीकार कर लिया यह एक ऐसी रियायत थी जिसने आधिकारिक तौर पर सांप्रदायिक राजनीति को वैधता प्रदान की
​संयुक्त मांग दोनों पक्षों ने युद्ध के बाद भारत के लिए स्वशासन की संयुक्त मांग प्रस्तुत की
​महत्व इस समझौते ने भारतीय लोगों की बढ़ती राजनीतिक परिपक्वता और एकता को प्रदर्शित किया लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार करना एक ऐतिहासिक राजनीतिक भूल भी साबित हुई
[bookmark: _heading=h.gw4qu5ue82c2]​2 होम रूल लीग आंदोलन 1916–1918
​लक्ष्य कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के लिए होम रूल या स्वशासन प्राप्त करना
​नेतृत्व दो समानांतर लीग शुरू की गईं
​तिलक की लीग सबसे पहले बॉम्बे प्रेसीडेंसी और महाराष्ट्र में शुरू हुई जिसका ध्यान भाषाई प्रांतों पर था
​एनी बेसेंट की लीग बाद में शुरू हुई जिसने शेष भारत को कवर किया
​प्रभाव इस आंदोलन ने युद्ध के दौरान राष्ट्रवादी दबाव को बनाए रखा और युद्ध के बाद के जन आंदोलन के लिए जमीन तैयार की सरकार द्वारा दमन ने जनता को और अधिक क्रोधित कर दिया
[bookmark: _heading=h.yhhicb515tqq]​1 वापसी और प्रारंभिक चरण 19151916
​वापसी गांधीजी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने पहले साल बिना किसी सीधे आंदोलन के भारतीय स्थितियों का अध्ययन किया
साबरमती आश्रम 1916 में उन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की जो उनकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना
[bookmark: _heading=h.vgy0o2v1fl5k]​2 सत्याग्रह के प्रारंभिक प्रयोग 1917–1918
​गांधीजी ने सत्याग्रह सत्य की शक्ति की पद्धति पेश की जो सत्य और प्रेम पर आधारित अहिंसक प्रतिरोध था
​तीन स्थानीय संघर्ष प्रयोग की भूमि
​चंपारण सत्याग्रह 1917बिहार दमनकारी तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ जहाँ यूरोपीय बागान मालिक किसानों को अपनी 320 भूमि पर नील उगाने के लिए मजबूर करते थे गांधीजी ने इस प्रणाली को समाप्त करवाया
​अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918गुजरात प्लेग बोनस को लेकर मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद गांधीजी ने पहली बार सार्वजनिक कारण के लिए भूख हड़ताल के हथियार का उपयोग किया
​खेड़ा सत्याग्रह 1918गुजरात फसल खराब होने के बावजूद सरकार द्वारा भूराजस्व संग्रह स्थगित करने से इनकार करने के खिलाफ गांधीजी ने किसानों के लगान न देने के संघर्ष का समर्थन किया
​महत्व इन संघर्षों ने गांधीजी को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो आम जनता किसानों और श्रमिकों से जुड़ सकते थे उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को शिक्षित अभिजात वर्ग के कमरों से निकालकर खेतों और कारखानों तक पहुँचा दिया
[bookmark: _heading=h.c0x6w3osvd4v]​1 रॉलेट एक्ट 1919
​युद्ध के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों के डर से अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पेश किया इस कानून ने सरकार को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के जेल में डालने की अनुमति दी इसे काला कानून कहा गया और इसके खिलाफ गांधीजी ने अप्रैल 1919 में अपना पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह शुरू किया
[bookmark: _heading=h.6pss7sxayckg]​2 जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919
​अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में बैसाखी के दिन एक शांतिपूर्ण भीड़ जमा हुई थी जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया जिससे सैकड़ों लोग मारे गए इस क्रूरता ने पूरे देश को हिला दिया रवींद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड Knighthood की उपाधि त्याग दी


[bookmark: _heading=h.a3ihm1d3uhtl]3 भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेग्यूचेम्सफोर्ड सुधार
​इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन Dyarchy की शुरुआत की
​हस्तांतरित विषय Transferred शिक्षा स्वास्थ्य जैसे विषय भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में दिए गए
​आरक्षित विषय Reserved वित्त पुलिस और राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विषय ब्रिटिश गवर्नर के पास सुरक्षित रहे कांग्रेस ने इन सुधारों को अपर्याप्त और निराशाजनक बताते हुए खारिज कर दिया
[bookmark: _heading=h.gg0taq1brgw9]​1920 से 1930 जन लामबंदी और पूर्ण स्वराज का युग
​यह दशक महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक जन संगठन में बदलने का साक्षी रहा
[bookmark: _heading=h.bo75w2blkri]​1 असहयोग और खिलाफत आंदोलन 1920
​यह आंदोलन तीन मुख्य कारणों से शुरू किया गया
​खिलाफत का मुद्दा प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने के ब्रिटिश फैसले के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का रोष
​पंजाब के अन्याय जलियांवाला बाग के दोषियों को दंडित न करना
​स्वराज की मांग
​कार्यक्रम सरकारी स्कूलों कॉलेजों अदालतों विदेशी कपड़ों और चुनावों का बहिष्कार करना
[bookmark: _heading=h.5e8lvqb4pj1e]​2 आंदोलन की वापसी चौरीचौरा 1922
​फरवरी 1922 में गोरखपुर यूपी के चौरीचौरा में एक उग्र भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए पूर्ण अहिंसा पर जोर देने वाले गांधीजी ने तुरंत पूरे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया
[bookmark: _heading=h.gcy214skr4g2]​3 स्वराज्य पार्टी और नोचेंजर्स
​आंदोलन के स्थगन के बाद कांग्रेस दो गुटों में बँट गई
​स्वराज्य पार्टी परिवर्तनवादी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में वे विधानसभाओं के भीतर जाकर सरकार के कामकाज में बाधा डालना चाहते थे
​नोचेंजर्स परिवर्तनविरोधी सरदार पटेल और राजगोपालाचारी के नेतृत्व में वे केवल रचनात्मक कार्यों खादी छुआछूत निवारण पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे
[bookmark: _heading=h.5p2ybpmllwzn]​1 क्रांतिकारी आतंकवाद का पुनर्जन्म
​हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA 1924 में स्थापित मुख्य घटना काकोरी ट्रेन डकैती 1925
​भगत सिंह और HSRA 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में पुनर्गठित किया
​मुख्य कार्य सांडर्स की हत्या लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला और 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना ताकि बहरों को सुनाया जा सके
[bookmark: _heading=h.ot53gkx5jzmj]​2 साइमन कमीशन 1927 और नेहरू रिपोर्ट 1928
​साइमन कमीशन 1919 के सुधारों की समीक्षा के लिए एक सात सदस्यीय आयोग भेजा गया जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था पूरे भारत में साइमन गो बैक के नारे लगे
​नेह़रू रिपोर्ट भारत सचिव की चुनौती पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान का मसौदा तैयार किया गया जिसमें डोमिनियन स्टेटस अधिराज्य का दर्जा की मांग की गई
[bookmark: _heading=h.de8jns32u0p7]​3 पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929
​दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया
​अब लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज Complete Independence होगा
​26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया




गांधीजी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने ग्यारह विशिष्ट मांगें रखीं जिनमें नमक कर की समाप्ति सैन्य खर्च में कटौती और रुपयास्टर्लिंग विनिमय अनुपात को तय करना शामिल था उन्होंने कहा कि यदि मांगें मान ली गईं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया जाएगा सरकार ने इन मांगों को ठुकरा दिया
[bookmark: _heading=h.hynw9emxk7gb]​2 डांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1930
​कार्य गांधीजी ने नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन CDM शुरू किया नमक एक ऐसा प्रतीक था जिसका कर समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता था
​पदयात्रा गांधीजी और उनके 78 चुनिंदा अनुयायी साबरमती आश्रम से तटीय गांव डांडी तक 240 मील पैदल चले और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र किनारे पहुंचे वहां उन्होंने नमक बनाकर प्रतीकात्मक रूप से कानून तोड़ा
​प्रसार नमक कानून का उल्लंघन देश भर में जंगल की आग की तरह फैल गया इसके बाद भूराजस्व न देना वन कानूनों की अवहेलना और विदेशी शराब व कपड़ों का बहिष्कार जैसे विभिन्न रूपों में सविनय अवज्ञा शुरू हुई
​प्रभाव इस आंदोलन में महिलाओं और ग्रामीण आबादी की अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई जिसने स्वतंत्रता के प्रति बढ़ते राष्ट्रीय संकल्प को प्रदर्शित किया
[bookmark: _heading=h.hc1fcw4a8zhq]​1930 से 1940 सविनय अवज्ञा का ज्वार और संवैधानिक प्रयोग
​यह दशक निरंतर संघर्ष और राजनीतिक पैंतरेबाजी का था इस युग में कांग्रेस एक आंदोलनकारी शक्ति से प्रशासनिक शक्ति में बदल गई और सांप्रदायिक प्रश्न पूरी तरह से स्पष्ट हो गया
[bookmark: _heading=h.6okwi9vrap]​1 सविनय अवज्ञा की निरंतरता 1930
​डांडी मार्च के बाद आंदोलन तेजी से फैला
​वन सत्याग्रह मध्य प्रांत में वन कानूनों का उल्लंघन
​करबंदी अभियान यूपी और बिहार में भूराजस्व का भुगतान न करना
​दमन कठिनाई सरकार ने बर्बर बल प्रयोग किया और लगभग सभी कांग्रेस नेताओं गांधी नेहरू पटेल को गिरफ्तार कर लिया पहले वर्ष में ही 90000 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए
[bookmark: _heading=h.anzr1abt3pqb]​2 गोलमेज सम्मेलन 19301932
​संदर्भ आंदोलन की गंभीरता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों RTC का आयोजन किया
​प्रथम सम्मेलन 1930 कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया जिससे यह अर्थहीन रहा
​गांधीइरविन समझौता मार्च 1931 वायसराय इरविन ने कांग्रेस को वार्ता में लाने के लिए गांधीजी के साथ समझौता किया कांग्रेस आंदोलन स्थगित करने और दूसरे सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हुई सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और शांतिपूर्ण धरने की अनुमति दी
​द्वितीय सम्मेलन 1931 गांधीजी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर वार्ता विफल रही और गांधीजी असंतुष्ट होकर लौटे
​तृतीय सम्मेलन 1932 कांग्रेस ने फिर से इसका बहिष्कार किया
[bookmark: _heading=h.sufts6jjwerp]​3 पुन प्रारंभ और स्थगन 19321934
​गांधीजी ने भारत लौटकर आंदोलन का दूसरा चरण शुरू किया लेकिन नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन ने इसे कठोरता से दबा दिया भारी बलिदानों के बावजूद दमन और थकान के कारण 1934 में आंदोलन स्थगित कर दिया गया
[bookmark: _heading=h.fnp6fyrw5kjv]​2 पूना पैक्ट 1932
​भारत को नुकसान गांधीजी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल Communal Award को हिंदू सामाजिक एकता और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बड़ा खतरा माना
​गांधीजी का उपवास यरवदा जेल में गांधीजी ने इसके विरोध में आमरण अनशन शुरू किया
​समझौता सितंबर 1932 भारी दबाव के बाद गांधीजी और डॉ बीआर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ
​शर्तें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया गया लेकिन इसके बदले प्रांतीय और केंद्रीय विधानमंडलों में उनकी आरक्षित सीटों की संख्या पहले से दोगुनी कर दी गई जिन्हें संयुक्त निर्वाचन मंडल के माध्यम से भरा जाना था
​महत्व यह राष्ट्रीय एकता की जीत थी हालांकि अंबेडकर ने गांधीजी की जान बचाने के लिए अनिच्छा से यह समझौता किया था
[bookmark: _heading=h.y6btqlowfo1t]​1 अधिनियम की मुख्य विशेषताएं 1935 का भारत सरकार अधिनियम
​अखिल भारतीय संघ इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने का प्रावधान था जो कभी लागू नहीं हुआ
​प्रांतीय स्वायत्तता सबसे महत्वपूर्ण प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई जिससे भारतीय मंत्री लगभग सभी प्रांतीय विषयों के लिए जिम्मेदार हो गए
​केंद्र में द्वैध शासन रक्षा और विदेशी मामलों जैसे आरक्षित विषय वायसराय के पास रहे और अन्य हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों को दिए गए
​मताधिकार का विस्तार वोट देने का अधिकार 3% से बढ़ाकर लगभग 14% आबादी तक कर दिया गया
​प्रतिक्रिया कांग्रेस ने इसे सीमित स्वायत्तता के कारण इंजन रहित मशीन कहा जबकि मुस्लिम लीग ने भी इसकी आलोचना की लेकिन चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गई
[bookmark: _heading=h.7mt3ux4g3dd1]​1 1937 के चुनाव
​विजय कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाईं मुस्लिम लीग का प्रदर्शन बहुत खराब रहा
​कांग्रेस मंत्रालयों के सुधार 28 महीने का शासन
​नागरिक स्वतंत्रता प्रेस पर से प्रतिबंध हटाए गए और राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया
​कृषि सुधार किरायेदारों को राहत देने के लिए कानून पारित किए गए
शिक्षा गांधीजी द्वारा प्रस्तावित वर्धा शिक्षा योजना बुनियादी शिक्षा शुरू की गई
[bookmark: _heading=h.u6gohs38fwb6]​3 बढ़ता सांप्रदायिक अंतर भारत को नुकसान
​1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस ने यूपी और अन्य प्रांतों में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन सरकार बनाने से इनकार कर दिया जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है इस अनुभव ने जिन्ना के दोराष्ट्र सिद्धांत Two Nation Theory को और हवा दी



[bookmark: _heading=h.ltolwx3yj97l]1 युद्ध की घोषणा 1939
​कार्य सितंबर 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने केंद्रीय विधान सभा या किसी भी भारतीय राजनीतिक दल से परामर्श किए बिना एकतरफा घोषणा कर दी कि भारत नाजी जर्मनी के साथ युद्ध में है
​कांग्रेस की मांग कांग्रेस ने इस एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया उन्होंने मांग की कि यदि ब्रिटेन लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है जैसा कि वह दावा करता है तो उसे तुरंत भारत को स्वतंत्र घोषित करना चाहिए और केंद्र में एक वास्तविक जिम्मेदार राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करनी चाहिए
[bookmark: _heading=h.b29cc9xp8b9k]​2 कांग्रेस मंत्रिमंडलों का इस्तीफा 1939
​सरकार की प्रतिक्रिया लिनलिथगो ने कांग्रेस की मांगों को मानने से इनकार कर दिया और केवल युद्ध के संचालन के लिए एक परामर्शदात्री समिति बनाने का प्रस्ताव रखा
​अंतिम विच्छेद एकतरफा घोषणा और स्वशासन के अधिकार से वंचित करने के विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अक्टूबर 1939 में आठ प्रांतों से इस्तीफा दे दिया
​लीग की प्रतिक्रिया जिन्ना ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे को मुक्ति दिवस Day of Deliverance के रूप में मनाया 22 दिसंबर 1939 जिसने सांप्रदायिक खाई को और बढ़ा दिया
[bookmark: _heading=h.xtw821kjtp6t]​3 लाहौर प्रस्ताव मार्च 1940
​मोड़ मार्च 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें मांग की गई कि उत्तरपश्चिम और पूर्व के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्यों के रूप में समूहित किया जाना चाहिए हालांकि अभी पाकिस्तान नाम का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था
​महत्व इस पाकिस्तान प्रस्ताव ने मुस्लिम लीग के लक्ष्य को एक संयुक्त भारत के भीतर संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त करने से बदलकर उपमहाद्वीप के विभाजन की मांग की ओर मोड़ दिया
[bookmark: _heading=h.z8q1p0xcz734]​1940 से 1947 स्वतंत्रता संग्राम का चरमोत्कर्ष और भारत का विभाजन
​यह दशक लॉर्ड लिनलिथगो लॉर्ड वेवेल और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल का था इन वर्षों में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के एक प्रतिरोधी हिस्से से दो स्वतंत्र राष्ट्रों में बदल गया
[bookmark: _heading=h.cy1h9qh3gdn4]​1 अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940
​द्वितीय विश्व युद्ध में भारी नुकसान का सामना करते हुए अंग्रेजों को कांग्रेस के सहयोग की सख्त जरूरत थी वायसराय लिनलिथगो ने कुछ रियायतों की पेशकश की
​वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार जिसमें भारतीयों का बहुमत हो
​युद्ध के बाद संविधान बनाने के लिए एक भारतीय निकाय की स्थापना का वादा
​अल्पसंख्यक वीटो अंग्रेजों ने वादा किया कि वे किसी भी ऐसी शासन व्यवस्था को सत्ता हस्तांतरित नहीं करेंगे जिसका विरोध कोई शक्तिशाली अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम लीग कर रहा हो कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया
[bookmark: _heading=h.wbot108id79a]​2 व्यक्तिगत सत्याग्रह 19401941
​कांग्रेस युद्ध प्रयासों में बाधा नहीं डालना चाहती थी लेकिन अपना विरोध दर्ज कराने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया इसका उद्देश्य युद्ध नीति के विरुद्ध अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर देना था आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही चुने गए उनके बाद जवाहरलाल नेहरू
[bookmark: _heading=h.gl83yprkvyf8]​3 क्रिप्स मिशन मार्च 1942
​सैन्य स्थिति खराब होने और अमेरिकी दबाव के कारण सर स्टैफ़ोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया
​प्रस्ताव युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और एक संविधान सभा
​निकलने का विकल्प Optout कोई भी प्रांत प्रस्तावित भारतीय संघ से बाहर रहने और अलग संघ बनाने का विकल्प चुन सकता था
​अस्वीकार कांग्रेस ने इसे विभाजन के प्रावधान के कारण खारिज कर दिया गांधीजी ने इसे दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तरदिनांकित चेक Post Dated cheque on a failing bank कहा
[bookmark: _heading=h.oyh38mud5of5]​1 भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942
​आह्वान क्रिप्स मिशन की विफलता और जापानी आक्रमण के डर के बीच गांधीजी ने बॉम्बे अधिवेशन में अपना प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया
​नेतृत्व का अभाव ऑपरेशन ज़ीरो ऑवर के तहत कुछ ही घंटों में सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया
​जन आक्रोश नेतृत्व की कमी के कारण आंदोलन हिंसक और आक्रामक हो गया लोगों ने रेलवे लाइनों डाकघरों और पुलिस स्टेशनों पर हमला किया
​समांतर सरकारें महाराष्ट्र के सतारा यूपी के बलिया और बंगाल के मिदनापुर जैसे क्षेत्रों में प्रति सरकारें स्थापित की गईं
​दमन सरकार ने अभूतपूर्व क्रूरता के साथ आंदोलन को दबाया और 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया
[bookmark: _heading=h.s6iqiif6b0tl]​2 बंगाल का अकाल 1943
​भारत को नुकसान औपनिवेशिक उपेक्षा और युद्ध नीतियों के कारण बंगाल में भीषण अकाल पड़ा जिसमें लगभग 25 से 30 लाख लोग मारे गए यह औपनिवेशिक काल की सबसे बड़ी मानव निर्मित त्रासदियों में से एक थी
[bookmark: _heading=h.dkdsxnhuyzpj]​1 वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945
​लॉर्ड वेवेल ने एक अंतरिम कार्यकारी परिषद का प्रस्ताव रखा जिसमें सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई शिमला सम्मेलन इसलिए विफल रहा क्योंकि जिन्ना ने जिद की कि सभी मुस्लिम सदस्यों को नामित करने का एकमात्र अधिकार मुस्लिम लीग का होना चाहिए
[bookmark: _heading=h.8asl75e2ym1b]​2 नौसेना विद्रोह फरवरी 1946
​बॉम्बे में रॉयल इंडियन नेवी RIN का विद्रोह भड़क उठा हालांकि इसे दबा दिया गया लेकिन इसने अंग्रेजों को समझा दिया कि अब वे राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों पर भरोसा नहीं कर सकते
[bookmark: _heading=h.ji02gt9rvq3b]​1 कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946
​ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा
​प्रस्ताव इसने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया और एक त्रिस्तरीय संघ का प्रस्ताव रखा
​समूहीकरण प्रांतों को तीन समूहों A B और C में विभाजित किया जाना था
​केंद्र रक्षा विदेश और संचार को नियंत्रित करने वाली एक कमजोर केंद्र सरकार
​विखंडन नेहरू के एक बयान के बाद जिन्ना को लगा कि कांग्रेस समूहीकरण व्यवस्था को खत्म कर देगी जिन्ना ने स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस Direct Action Day का आह्वान किया अगस्त 1946 जिससे भीषण सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए
[bookmark: _heading=h.ld81j9hhonpi]​1 माउंटबेटन योजना 3 जून 1947
​बढ़ती हिंसा को देखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन को ही एकमात्र विकल्प माना
​भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र डोमिनियन में विभाजन का प्रस्ताव
​बंगाल और पंजाब का विभाजन
​सीमाओं के निर्धारण के लिए रेडक्लिफ आयोग की नियुक्ति
[bookmark: _heading=h.wzykorl8uxk5]​2 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
​ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इस अधिनियम ने
​15 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त घोषित किया
​रियासतों पर से ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त कर दी
[bookmark: _heading=h.m3dj5f19t8dx]​3 स्वतंत्रता और विभाजन अगस्त 1947
​भारत को नुकसान स्वतंत्रता की खुशी विभाजन की त्रासदी के साथ आई
​शरणार्थी संकट लगभग 15 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा जबरन पलायन था
​सांप्रदायिक हिंसा लाखों लोग मारे गए
नया सवेरा 1415 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत आजाद हुआ जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक नियति से साक्षात्कार Tryst with Destiny भाषण दिया
​निष्कर्ष 19401947 का दशक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम अग्निपरीक्षा थी भारत छोड़ो आंदोलन ने लोगों की इच्छाशक्ति दिखाई जबकि सांप्रदायिक राजनीति ने देश को विभाजन की ओर धकेला अंततः राष्ट्र ने स्वतंत्रता तो प्राप्त की लेकिन विभाजन के गहरे घावों के साथ







